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 ~

 पीठासीन  q
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 :  प्रश्न  सुची  में  20  प्रश्न  हैं  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  प्रधिक  प्रश्नों  के  उत्तर  दिए  जायें

 एक  या  दो  way  प्रश्न  परन्तु  यदि  am  बहुत  से  ATT  प्रश्न  पूछेंगे  तो  केवल दो
 ी  उत्तर  दिए  जा  सकेंगे ।  इस  मामने  में  में  MTAT  सहयोग  चाहता

 =

 समाचार  के  संबंध  में  सरफार  को  नोति

 pee

 क
 1.  ott  दिनेश  जोरदर

 क्या  सूचना  wie  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह शो  एस०  जो०  मुद्दगयान :

 क्या  नामक  समाचार  एजेंसी  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  नीति  में  कोई  प
 i  करने  का

 ट  झर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  a

 सुघना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :
 बरेत

 om
 को  चुरका  कसे  को

 ट  से  ak  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  समाचार  एजेंसी के  कार्यों  में  एकाधिकार
 न

 पाचार  नामक  समाचार  एजेंसी  के  सम्बन्ध  में  नीति  के  समूचे  प्रश्न  पर  नए  सिरे  से  विचार  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  दिनेश  जोरदर  :  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  नामक  समाचार  एजेंसी  की  नीति  श्रौर  उ

 कार्यकरण  पर  नए  सिरे  से  विचार  करेगी  |

 गत  19  या  20  महीनों  की  झ्रापातस्थिति उस  ढंग  जिससे  पी०  टी०  आई ०  य०  एन०  द
 र

 अन्य  समाचार  एजेन्सियों  को  मिलाकर  एक  कर  दिया  गया  था  Ste  इन  विभिन्न  समाचार  एजेन्सियों  को
 जबरदस्ती  दबाव  से  मिलाकर  ी "समाचार  नामक  एक  समाचार  एजेन्सी  बताया  गया  था  Ae  पत्रकार

 विशेषकर  समाचार  एजेन्सियों  के  रिपोर्टों  पर  किए  गए  दमन  श्रौर  श्रत्याचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय
 3 मंत्री से  यह॒  जानना  चाहता  हूं  कि  उनमें से  कितने  भूतपूर्व  कांग्रेसी  सरकार  के  दमनकारी  उपायों  के  शिकार

 a  शर  कितने  के  श्रन्तर्गत  गिरफ्तार  किए  गए  ak  उनके  विरुद्ध  उठाए  गए  विभिन्न  दाण्डिक  उपाय

 कया
 थे

 ?

 पत्नकारों  को  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  श्रत्याचारों  से  बचाने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 विचार  रखती  है  ?

 श्रो  लाल  कृष्ण  श्रडवानो :  प्रश्न  समाचार : के  पुनर्गठन  हि  1  करे  सथ चार  एज  ों  क  fre  के
 दौरान  यदि  उत्पीड़न का कोई  मामला  gar  तो  मंत्रालय  aie जांच  ह  at  इस  सम्बन्ध में  श्रावश्यक

 1
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 कार्यवाही करेगा  ।  मामले  में  चलती-फिरती जाँच  कराने  का  सरकार  का  कोई  इरादा  नहीं  परन्तु  यदि  सरकार

 के  ध्यान  में  कोई  विशिष्ट  मामला  लाया  जाता  है  तो  बह  इसकी  जरूर  जांच
 श्री  दिनेश  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  नीति  पर  कब  पुनर्विचार  किया

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  भी  विचार  करेगी  कि  इन  छोटे  तथा  मध्यम  समाचारपत्रों  ak  wa  पत्नि
 eral  को

 समाचार  एजेन्सियों  से  सस्ते  मूल्य  पर  समाचारों की  कैसे  सप्लाई  की  जाएगी  ate  सारे  देश  में

 विभिन्न  विशेषकर  शेत्लीय  भाषाओं के  समाचारपत्नों  समाचारों  की  सप्लाई  के  लिए  श्र  किस

 प्रकार  की  मशीनरी  स्थापित  की  जा  सकती  है
 ?

 श्री  लाल  कृष्ण  Meat:  छोटे  ate  मध्यम  समाचारपत्रों  के  हितों  की  रक्षा  करना  सरकार  की  नीति  है

 शौर  पुनर्गठन  की  प्रस्तावित  योजना  में  इस  बात  को  श्रवश्य  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 डा०  मुरली  मनोहर  क्या  सरकार  प्रेस  सलाकार  निकाय  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  है

 ताकि  सरकार  श्रौर  प्रेस  के  बीच  लोकतंत्री  सिद्धान्त  स्थापित  किए  जा  सकें  ।

 शी  लालकृष्ण  प्रश्न  का  सम्बन्ध  देश  में  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  से  मंत्रालय  इस  समय  समूचे  प्रश्न

 पर  विचार कर  रहा

 जहां  तक  सम्बन्धी  मुख्य  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मे  इस  सत्न  के  समाप्त  होने  से  नीति  सम्बन्धी
 एक  विस्तत  वक्तव्य  दंगा  ।

 SHRI  Y.  SHASTRI:  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  the
 news  agencies  so  amalgamated  will  be  separated?  P.T.I.,  U.N.I  Hindustan  Samachar
 and  Samachar  Bharti  were  amalgamated  into  one  news  agency  by  the  previous  government
 with  a  view  to  keep  it  under  government’s  control,  but  the  new  government  do  not  want  to
 follow  this  policy.  May  I  know  whether  Government  propose  to  take  a  definite  decision
 to  allow  all  the  erstwhile  four  agencies  to  function  independently  ?

 SHRI  L.  K.  ADVANI  So  far  as  the  policy  of  my  Government  is  concerned  It  15

 very  clear  We  are  against  the  government  control  on  news  Secondly,  we  do  not

 agencies  But  we  will  certainly  consider  yhat want  monopoly  in  the  sphere  of  news

 measuers  will  be  proper  to  reverse  the  situation  arisen  out  of  amalgamation—specially

 keeping  in  view  the  fact  that  the  interests  of  the  employees  working  in  Samachar  do  not

 suffer.

 कुछ  समाचार-पत्रों श्रादि  को  विज्ञापन  न  दिया  जाना

 *  22,  श्री  दीनेन  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 साप्ताहिक  शौर  wea  पत्न-पत्निकासओं  के  नाम  कया  हूं  जिनको  भू  सरकार ने  विज्ञापन

 देना  बन्द  कर  दिया  ak

 (q  क्या क्या  उपरोक्त  श्रादेश  रद  कर  दिए  गए  हूँ
 ?

 सुचना  ay  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी
 :  20-3-1977 के  दिन  की  स्थिति के  अनुसार

 जिन  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  दिए  जाने  बन्द  रहे  एक  सुची  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई  है  ।

 में  रखी  गई  देखिए  do  एल०  टी०  100/77]

 निलम्बन  झ्रादेशों  को  विशेषकर  उनको
 जो

 राजनीतिक  झाधार  पर  जारी  किए
 गए

 रद  करने
 के  लिए  प्रत्येक  मामले  की  गुण-दोष  के  श्राधार  पर  जांच  की  जा  रही

 100
 मामलों  में  से

 81
 मामलों  में

 उक्त  श्रादेशों का  पहले  ही  पुरविलोकन  किया  जा  चुका  है  ale  उनको  रद  कर  दिया  गया  है
 ।

 श्री  दीनेन  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  समीक्षा  का  वास्तविक  श्राधार  कया  है  या  इन  मामलों  की

 जांच  करते  समय  किन-किन  मुद्दों  पर  बिचार  किया  जाता  है
 ?

 FF ह
 श्री  लाल  कृष्ण  :

 जैसा  कि  मैंने  पहने  ही  उत्तर  में
 में  बताया  है

 के
 जहा

 पह  चात  गगभग
 है  कि  किसी  समाचारपत्न  पत्चिका की  विज्ञापन  राजनीतिक  कारणों से  बन्द  किए  गए  थे  या  उस



 16  1899  मौखिक  उत्तर

 है  ब्रौरश्रौर  ग्रादेश  रद  किए  गए पत्न  की  स्वयं  की  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  बन्द  किए  गए  उनकी  जांच  हो  चुकी

 हूं  जून  1975  की  स्थिति  को  पुनः  कोई  कठिन  बात  नहीं  है  परन्तु  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  कुछ
 ऐसे  मामलों  जिहां  विज्ञापन  किसी  पत्न  की  भ्रश्लील  विषयवस्तु  के  कारण  बन्द  किए  गए  सरकार  का

 100  मामलों  में  से  81  मामलों  में  श्रादेश
 विचार  भिन्न  होगा  ।  प्र्त  अभी  तक  मेरे  पास  लाए  गए

 रद्द  किए  गए

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  में  जानना  चाहता  हूं  जो  सूची  यहां  दी  गई  है  क्या  वह  प्री  है
 ?

 मेरी  जानकारी के

 च्  मासिक  जिन्हें  सरकारी  एजेन्सियों  से  विज्ञापन  मिलते  बन्द  कर  दिए  ‘UR  ay  एक

 ऐसी  बंगला  पत्निका  है  जो  पश्चिम  बंगाल  में  एक  महिला  संगठन  द्वारा  प्रकाशित  की  जाती  है  ।  इसी  प्रकार  एक

 अरन्य  पत्र  जयश्री  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  प्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  पिछली  सरकार  द्वारा  जिन  पत्नों  पर  प्रतिबन्ध लगाया

 गया  उनकी  जांच  की  जाए  ।  क्या  वह  इन  मामलों  की  तुरन्त  जांच  कराएंगे  और  उन्हें  विज्ञापन  देने  के  लिए
 ग्रावश्यक कदम  उठायेंगे  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  Nea:  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  कोई  विशिष्ट  मामला  बताए  तो  मैं  उसकी  श्रवश्य

 जांच  कराऊंगा  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  मंत्री  जी  देश  में  प्रत्येक  समाचार  के  प्रति  न्याय  करेंगे  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  अडवानी  :  हम  राजनीतिक  श्राघारों पर  किसी  के  विरुद्ध  भेदभाव  न  रखने  की  नीति  के
 प्रति  वचनबद्ध हैं

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कुछ  समाचारपत्रों  को  बन्द  कर  दिए  जाने  की  स्थिति

 में  पहुंचा  दिया  गया  उन्हें  विज्ञापन  देने  की  बात  दूर  रही ?  मैं  का  उदाहरण  देता  हूं  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  पिछली  सरकार  की  कार्यवाही में  सुधार  जिसने  ऐसे  समाचारपत्रों

 को  समाप्त कर  दिया  था  क्या  सरकार  पिछली  सरकार  बनाम  मदरलैण्ड  के  समूचे  मामले  की  जांच  कराएगी  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  मैंने  अपने  उत्तर  में  स्थिति  बताई  है  भर  मैंने  ऐसे  समाचारपत्नों  की  सूची
 दी  है  जिनके  बारे  में  श्रापातस्थिति  के  दौरान  यह  की  गई  ।  दी  गई  तारीख  20  माचे  है  ।  इनमें

 श्र  ध्या  नाइजरਂ  शामिल  हैं  जिन्हें  झापातस्थिति  से  get  भी  विज्ञापन  नहीं  दिए  जाते  थे

 att  दीनेन  भट्टाचार्य  :  प्रश्न  विज्ञापनों  के  बन्द  किए  जाने  से  सम्बन्धित  है  न  कि  किसी  विशेष  झ्वधि  से

 सम्बन्धित  है  ।  विज्ञापन  देने  के  बारे  में  अद्यतन  स्थिति  क्या

 SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  MR.  Speaker,  Sir,  I  want  to  know  from  the
 hon.  Minister  whether  it  is  fact  that  huge  amounts  were  spent  by  Government  in  giving
 advertisements  to  newspapers  for  getting  wide  spread  publicity  of  the  five-point  programme
 and  the  statements  of  Shri  Sanjay  Gandhi  who  is  worthless  fellow  and  who  had  no  cone
 nection  with  the  Government  and  if  so  the  amount  spent  in  this  regard  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  :  इस  प्रश्न  के  लिए  मुझे  पूर्वे  सूचना  चाहिए  ।

 SHRI  KARPURI  THAKUR :  on  a  point  of  order  Sir,  No  person,  whosoever  he  may’
 be,  should  be  called  worthless  fellow.  It  is  unparliamentary  to  say  80,

 महोदय  :  यह  प्रश्न  काल  है  तथा  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  फिर  भी  ऐसी  भाषा  का  प्रयोग

 नहीं  fear  जाना  चाहिए  ।

 श्री  श्यामनन्दन  मिश्र  :  क्या  हम  जान  सकते  हैं  कि  क्या  सरकार  उन  मामलों  की  भी  जांच  कर  रही

 जिनमें  कतिपय  समाचार  cal  का  अनुचित  पक्ष  लिया  गया  है  we  उन्हें  संरक्षण  दिया  गया  है  झर  क्या

 सरकार  गैर-सरकारी  विज्ञापनों  सहित  विज्ञापनों  के  सम्बन्ध  में  कोई  व्यापक  नीति  बनाने  के  बारे  में  विचार  कर

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  :  महोदय  यह  त्ति  महत्वपूर्ण  ए  में  सरक  की  विज्ञापन नीति  के
 सदस्य Nt सभी  पहलुझ्ों  की  जांच  कर  रहा  माननीय  वल  ने  जो  कुछ  कहा  वह  सही  आपात  के  दौरान
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 कुछ
 cat

 के  साथ  पक्षपात  किया  गया  तथा  कुछ  को  संरक्षण  दिया  गया  ।  में  ae  सुनिश्चित करूंगा  कि  सरकार
 की  विज्ञापन  सम्बन्धी  नई  नीति  निष्पक्ष  हो  ।

 meas  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  श्राप  fig  किए  जाने  के  बाद  उसे  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ।

 श्रो  लाल  कृष्ण  frig  लेते  ही  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ।

 श्रीमती  पार्वती  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ate  दिलाना  चाहती  हूं  कि  way

 सरकार  ने  विज्ञापन  दाताओं  पर  यह  दबाव  डाला  था  कि  वे  कतिपय  समाचार  पत्नों  जो  कि  सरकार  की
 कार्येवाही  की  श्रालोचना  करते  विज्ञापन

 न
 दें  वह  इस  बारे  में  जांच  करेंगे  ज  सुनिश्चित  करेंगे

 fe  समाचारपत्रों  को  भेदभाव  के  विरुद्ध  संरक्षण  दिया  जाए  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  TEATAat  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  गत  19  महीनों  में  कुछ  ऐसी  बातें  हुई
 जिन्हें सही  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  हम  उन  शिकायतों को  दूर  करना  चाहते  हैं  ।  जिन  मामलों  में  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  उनकी  जांच  की  जाएगी ।

 जहां  तक  विज्ञापन  सम्बन्धी  सामान्य  नीति  का  सम्बन्ध  मैंने कहा  है  कि  विज्ञापन  सम्बन्धी  समूची
 नीति  पर  विचार  किया  जा  रहा  शौर  सभा  के  समक्ष  एक  व्यापक  विवरण  रखा

 ~
 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  अभी  कहा  यदि  मेरे  ध्यान  में  वे  मामले  लाए  थ

 रूप  4
 मौखिक  तौर  पर  दबाव  डाला  गया  है  तो  में  wa  उन  की  जांच  करूंगा  श्रौर  समुचित

 कार्यवाही की  जाएगी  ।

 नक्सलवादी  बन्दी

 *  23.  sit  wet बल  :
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 iach  शती  14

 देश  के  विभिन्न  कारागारों  में  कितने  नक्सलवादी  बन्दी  निरुद्ध  शर

 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  मामलों  पर  पुरविचार  करने  तथा  उन  बन्दियों  को  मुक्त  करने

 का  है  जिनके  विरुद्ध  विशिष्ट  श्रारोप  नहीं  हैं  waar  जिनके  विरुद्ध  झूठे  ara  लगाए  गए

 गह  मंत्री  चरण
 :

 राज्य  सरकारों से  प्राप्त  सूचना  के  अनतसार भ्  25  अ  1977  को
 area  तमिल  नाडु  तथा  पश्चिम  बंगाल में  645  नक्सलवादी नजरबन्द  हैं  ।

 (@)  जी  श्रीमान राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जा  रही  है  कि  नजरबन्द  ऐसे  सभी  नक्सलवादियों

 उन  मामलों को  छोड़  कर  जहां  ऐसी  नज़रबन्दी  हाल  की  हिंसक  गतिविधियों में  श्रन्तग्रेस्त होने  के  कारण
 की गई  रिहा कर  दिया  जाए  ।  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  सलाह  दी  जा  रही  है  कि  जिन  मामलों में

 नक्सलवादी  धज ग्रन्तग्रस्त  उनको  शीघ्र  निपटाया  जाए  ।

 श्री  प्रदुमन  बल  :  माननीय  गृह  मंत्री  ने  कहा  कि  देश  में  नक्सलवादी  बन्दियों
 की

 संख्या  केवल  645

 जब  कि  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  इन  बन्दियों  की  संख्या  कहीं  afaa  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर

 बिहार तथा  ग्न्य  स्थानों  में  इन  बन्दियों  की  संख्या  बहुत  afr  है  ।  मैं  समझता हूं  कि  उनकी

 संख्या  को  स  संख्या  में  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  वास्तव  में  देश  में  इनकी  संख्या  कई  हजार  है  ।  में  जानना  चाहता

 किकया  सरकार  उन  के  विरुद्ध  लम्बित  मामलों  की  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  करेंगी  तथा  इन  मामलों  में  क्या
 कार्यवाही की  जायेगी

 चौधरी  चरण  मेरी  सूचना  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई  जानकारी  पर  श्राधारित  यदि  माननीय
 सदस्य  चाहते  तो  मैं  राज्य  सरकारों  से  श्रौर  पूछताछ  करूंगा  ।

 श्री  प्रद्युम्न  बल
 :

 अध्यक्ष  मुझे  इस  बात  की  व्यक्तिगत  जानकारी  है  कि  इन  बन्दियों  पर  पुलिस  द्वारा

 भ्रनेक  श्रत्याचार  किए गए  हूँ  इन्हें  बुरी  तरह  पीटा  गया  है  1  चग a  उनके  शरीर  पर  निशान  देखे  कोरापुट

 जेल  में  बन्द  एक  महिला  बन्दी  के  स्तनों  पर  लोहे की  गर्म  प्लेट रख  दी  उसके  पति  को  भी  शारीरिक
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 यातनाएं  दी  गई  ।  वह  भी  कोरापुट  जेल  में  ही  बन्द  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसे  मामलों में  जांच

 की  जाएगी  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया  जायेगा
 ?  क्या  तथाकथित  नक्सलवादी सर्दी  से  मर  गए  हूं

 इन  सब  बातों  की  जांच  होनी  चाहिए

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  गह  मंत्री  ने  पहने  ही  कह  दिया  है
 कि

 वह वह  पूछताछ करेंगे  ।

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  इन  बन्दियों को  जिन  परिस्थितियों में  रखा  जा  रहा  उसे  देखते  हुए में

 माननीय  गह  मंत्री  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  निदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  इन्हें  राजनीतिक  बन्दी

 समझा  जाए  इनके  साथ  बेहतर  व्यवहार  किया  जाए  ?  दूसरे  क्या  उन  व्यक्तियों  को  जिनके  विरुद्ध  मामले

 लम्बित पैरोल  झथवा  जमानत  पर  छोड़ा  ताकि  उन  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सके
 ?

 चौधरी चरण  जैसा  कि  मैंने कहा  उनकी  रिहाई  के  निदेश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  न्र्त  उनके

 साथ  किए  जा  रहे  व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 श्री  कृष्ण  में  माननीय  मंत्री  से  जानना  हूं  कि  क्या  वे  समूचे  मामले  की  जानकारी

 प्राप्त  क्योंकि  उन्हें  राज्य  सरकारों  से  जो  जानकारी  प्राप्त हुई  वह  शब्द  के  झाधार  पर

 प्राप्त हुई  न  कि  इस  oar पर  fe  शभ्रारोपों के  श्रन्तर्गत  गिरफ्तार  किए  गए  जेलों  में  हजारों

 ऐसे  mat हैं  जिन  पर  गत  दस  वर्षों  से  मुकदमे  चलाए  जा  रहें  हैं  श्रौर  उन  मुकदमों में  कोई  विशेष  प्रगति

 नहीं  हुई  di  इस  संदर्भ  में  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  नई  सरकार  की  नीति  तथा  देश  की  वर्तमान

 स्थिति  को  देखते  हुए  भारतीय  साम्यवादी  दल  ने  1  wae  को  एक  संकल्प  पारित  किया  जिस  से

 ज्ञात  होता  है  कि  वे  हिंसा  के  मागं  को  छोड़  रहे  हैं  घौर  देश  की  लोकतंत्रात्मक  प्रक्रिया  तथा  श्रागासी  चुनावों

 भाग  लेना  चाहते  हैं  ।  नई  परिस्थितियों में  क्या  वे  सुनिश्चित  करेंगे  कि  सब  दलों  के  नेता  रिहा  किए  जायें

 ताकि  वे  गलत  शक्तियों  से  लड़ने  में  हाथ  बटा  सकें  नक्सलवादियों  की  मुख्यधारा  में  शामिल  हो  सकें  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  का  aa  भाग  श्नावश्यक है  ।

 चौधरी  चरण  सम्भवतया  इन  बन्दियों को  चार  श्रेणियों  में  बांटा  जा  सकता  है  ।  पहने वे  हैं
 जो  बन्दी  हैं  तथा  जिनके  विरुद्ध  मामले  नहीं  उनके  बारे  में  मैं  पहने  ही  कह  चुका हूं  कि  उनकी  तुरन्त

 रिहाई  के  लिए  wren  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।  टूसरी  श्रेणी  में  वे  ma  हैं  जिनके  विरुद्ध  हिसा  के  मामलों  की

 जांच  की  जा  रही  हैं  ।  हमने  कहा  है  कि  जांच  शीघ्र  पुरी  की  जाए  ।  तीसरी  श्रेणी  में  वे  aa  जिन के

 विरुद्ध  मुकदमे  चलाए  जा  रहें  हूँ  हमने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  मुकदमों  का  निपटारा  शीघ्रातिशीघ्र  किया

 जाए  ।  चौथी  श्रेणी  में  वे  है  जिन  को  सजा  दी  जा  रही  इन  के  बारे  में  हमारी  यह  नीति  है  कि  वे  श्रपर्न

 भूरी  सजा  इन  मामलों  में  जो  कानून कहता  वैसा ही  होना

 श्री  जगन्नाथ राव  :  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उड़ीसा  सरकार  से
 पुछा

 गया

 था  कि  उड़ीसा  की  जेलों  में  कितने  नक्सलवादी बन्दी  है  तथा  इनमें  ऐसे  बन्दियों की  संख्या  कितनी है  जिनके

 विरुद्ध  मामले  लम्बित  हैं  ।  मुझे  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  की  जेलों  में  कुछ  ऐसे  बन्दी  जब  कि  माननीय

 मंत्री के  वक्तव्य  के  अनुसार  उड़ीसा  के  जेलों  में  ऐसा  कोई  बन्दी  नहीं  क्या  उड़ीसा  सरकार से  पुछा  गया

 था  और  यदि  तो  उसने  क्या  उत्तर  दिया
 ?

 चौधरी चरण  सिह  सब  राज्य  सरकारों  से  प्रछताछ  कर  रहा  हूं  ।

 डा०  बलदेव  प्रकाश  :  माननीय  गह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हिसा  के  मामलों  में  राज्य  सरकारों  से  गया

 fe
 जांच  शीघ्र  पूरी  की  जाए  ।  परन्तु  हमें  है  कि  हिसा  के  मामले  बेबुनियाद  हैं  श्नौर  जानबूझ  कर

 बनाए गए  sl  क्या  ऐसे  मामलों में  संघ  सरकार  एक  निष्पक्ष  केन्द्रीय  जांच  कराने के  लिए  कदम  उठाएगी

 क्योंकि  हमारे  विरुद्ध  भी  झूठे  मामने  बनाए  गए  थे  ग्रौर  हमें  जेल  में  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  इस  वारे
 जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  कया  कदम  उठा  रही  कि  ये  मामले  as  थे  अ्रथवा  वास्तव  में  हिसा

 हुईं थी  ।

 चौधरी चरण  सिंह  :  यह  निणंय  केवल  न्यायालय  करेंगे  कि  मामले  झूठे  हैं  श्रथवा  सच्चे  हैं  ।  ऐसे  मामलों

 में  जिन  में  मुकदमे  चल  रहें  हैं  यह  निर्णय  करने के  लिए  कि  सच्चे  अथवा  सरकार  शायद

 कोई  प्राधिकरण  नियुक्त  नहीं  कर  सकती  ।  मैं  तो  केवल  यह  कह  हूं  कि  मुकदमा  चलाने  वाले  श्रधिकारी

 5
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 सरकार के  रवैये  को  ध्यान में  परन्तु  हम  उनसे  यह  नहीं  कह  सकते  मुकदमे वापस  लिए  जाएं  |
 शायद

 न्यायालय  इस  की  श्रनुमति  न  दें  श्रौर  उनके  बारे  में  नए  सिरे  से  जांच  की  जाए

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Atrocities  have  been  committed  against  the  so  called
 Naxlities  and  Naxlite  detenus.  I  have  definite  information  about  Prasant  Kumar  son  of
 Prof.  Chakarvarti  of  Bhagalpur  University,  who  was  brought  out  of  Bhagalpur  jail  and
 short  dead  by  Police  and  it  was  recorded  that  he  was  shot  at  as  he  was  fleeing  away.  I
 want  to  know  whether  Central  Government  will  intervene  in  such  ८8565  and  conduct
 enquiries  and  whether  instructions  will  be  issued  to  State  Governments ?

 CHAUDHRI  CHARAN  SINGH:  If  my  hon.  friends  brings  to  our  notice  such  cases
 we  will  definitely  ask  the  State  Governments  to  investigate  into  the  matters  and  if  we  are  not
 satisfied  with  the  investigations  made  by  the  State  Governments,  we  will  consider  as  to  what
 can  be  done  by  the  Central  Government  in  this  regard.

 डा०  सुशीला  नायर
 :

 मैं  माननीय  मंत्री से  ae  जानना  चाहती  हूं  कि  इन  बंदियों  में  से  महिला  बंदियों

 की  संख्या  कितनी  क्या  महिला  बन्दियों  के  साथ  किए  गए  श्रत्याचार की  उन्हें  कोई  जानकारी  है  ?

 aterct  fag:  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं है

 श्राकाशवाणी के  स्टाफ  श्राटिस्टों  की  शिकायतें

 *  24.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  झ्राकाशवाणी  के  स्टाफ  भ्रार्टिस्टों  की  लम्बे  प्रस  से  चली  or  रही  शिकायतों
 की  are  दिलाया गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  पर

 इस  बारे  में  क्या  कारवाई  करने  का  विचार  है  ?

 सुचना  प्रौर  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  अडवानी  :  a

 तथा  स्टाफ  श्नाटिस्टों  की  शिकायतें  विभिन्न  माध्यमों  से  wag  स्टाफ  भ्रार्टस्टस  यूनियन  के  साथ

 निदेशालय  केन्द्र  स्तर  पर  होने  वाली  श्रनौपचारिक  सलाहकार  समिति  की  बैठकों  के

 व्यक्तिगत  श्रभ्यावेदनों  के  संसद  सदस्यों या  wa  सावंजनिक  व्यक्तियों के  माध्यम  से  समय  समय  पर

 सरकार के  ध्यान  में  लाई  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  शिकायतों  पर  विचार  किया  जाता  है  श्रौर  जहां  सम्भव  होता

 है  उनको  दूर  किया  जाता  है  ।  स्टाफ  श्रार्ट्स्टों  की  लम्बे  अर्से  से  चली  or  शिकायतें  मुख्यतया  उनके

 शुल्क  मान  Aro  सेवा  निवृत्ति  के  लाभ  देने  शौर  पदोन्नति  के  अधिक  श्रवसर
 उपलब्ध  करने

 के
 बारे

 में  इसके  सम्बन्ध में  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया

 स्टाफ  श्रार््स्टों  की  कुछ  ofa  महत्वपूर्ण  a  लम्बे  wd  से  चली  ot  रही  शिकायतों  तथा
 उन

 पर
 की  गई

 ia
 को  emia  वाला  विवरण  ।

 कायत  की  गईंप्रस्तावित  कारवाई न्न्म
 संख्या

 1.  तीसरे  वेतन  झायोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  शुल्क  स्टाफ  झाटिस्टों
 के  शुल्क  मान  1976  में

 मानों  में  संशोधन करना  |  संशोधित  किए  जा  चुके  उनको  1-1-73.

 से  लागू  किया गया  है  ।

 2.  सेवा-निवृत्ति  के  लाभ  देना  ।  एक  1975 से  स्टाफ  झार्ट्स्टों  को

 अंशदायी  भविष्य  निधि  ait  कुछ  शर्तों के

 साथ  प्रेच्युटी के  लिए  पात्र  बना  दिया  गया

 ca

 3.  पदोन्नति के  प्रधिक  अवसर  उपलब्ध  करना  पदोन्नति  के  ofan  अवसर  उपलब्ध  करने

 की  दृष्टि  से  स्टाफ  श्रार्ट्स्टों  के  भर्ती  नियमों

 में  1976  में  संशोधन  किया  गया  था
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 श्री  समर  मुखर्जी  :  विवरण  से  यह  पता  चलता  है  कि  जो  भी  कार्यवाही  की  गई  वह  पिछली  सरकार

 द्वारा की  गई  है  ।  क्या  नई  सरकार  बनने  के  उनकी  मांगों के  बारे  में  कोई  प्राप्त हुए  हैं

 श्र  क्या  सरकार  ने  उनकी  मांगों  पर  कोई  विचार  किया  है  श्रौर  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम रहा

 at  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  :  कुछ  लोगों  से  कुछ  भश्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  स्त  के  बाद
 मैं  ऐसोसिएशन

 के  लोगों  से  ate  दूसरे  श्राटिस्टों से  मिलूंगा  ।  उनकी  तीन  प्रकार  की  मुख्य  समस्याएं  हैं
 ।  इस  समय  मोटे  तौर

 पर  स्टाफ  श्रारट्स्ट  सरकारी  कर्मचारियों  के  समान  मुख्य  wat  केवल  पेंशन  के  बारे  में  है  ।  वे  सरकारी
 कर्मचारियों  की  तरह  पेंशन के  हकदार  नहीं हैं  किन्तु  उन्हें  ग्रेच्युटी  मिलती  इसको  लेकर  भी  कुछ  शिकायतें

 हैं  जिन  पर  विचार किया  जाएगा  ।

 SHRI  UGRASEN  :/May  I  know  whether  Government  have  under  consideration  a
 proposal  to  convert  A.LR.  and  Television  into  a  Corporation  and  to  give  representation  to-
 staff  therein  so  that  they  may  solve  their  problems  themselves  ?

 SHRI  L.  ADVANI:  It  is  a  wide  issue  and  our  Government  propose  to  convert
 the  media  like  A.I.R.  and  Television  into  an  autonomous  body.  Whatever  structure  change
 we  may  contemplate  to  bring  about  but  we  must  redress  the  grievances  of  the  staff  artists.

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  जेलों  में  या  पैरोल  पर  रिहा  नजरबन्द
 व्यक्तियों  की  मृत्यू *  25.  श्रीमती विभा  घोष  गोस्वामी

 गह  मंत्री we  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  बशीर  श्रहमद  क्या

 श्रापात  स्थिति  के  जेलों  में  कुल  कितने  नजरबन्द  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करने  का  है  जिनके  कारण  जेलों  में  नजरबन्द
 व्यक्तियों  की  मृत्यू हुई  शौर

 पैरोल  पर  कितने  नजरबन्द  व्यक्तियों  की  मृत्यु

 गृह  मंत्री  चरण  :  तथा  मध्य  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर
 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्थिति  के  दौरान  sate  सुरक्षा  बनाए  रखना  श्रधिनियम

 1971  के  wat  नजरबन्द  किए गए  उन  व्यक्तियों  की  जिनकी  हिरासत  में  अथवा  पैरोल  के  समय
 ह

 गई  का  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा जाता है  ।  क

 मध्य  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  से  सूचना  एकल्रित  की  जा  रही है  श्रौर  सदन  के
 पटल पर  रख  दी  जाएगी ।  )

 श्री  दीनेन  भट्टाचाये  :  वे  यह  सुचना  कभी  नहीं  देंगे  ।

 चौधरो चरण  fag:  मैं
 इतना  निराशावादी  नहीं  हूं  ।

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  जा  रही  है  कि  हिरासत  झ्रांसुका  के  नज़र  बन्दियों  की  मृत्यु  के
 सभी  मामलों  में  न्यायिक  जांच  कराई  जहां  यह  अभी  तक  नहीं  कराई  गई  है  ।

 विवरण

 राज्यसंघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  जन  :  =  जो  नज़रबन्द  व्यवित
 स०
 ण

 पैरोल के  समय  मरे

 संख्या
 उनकी  संख्या

 प्रदेश  शन्य
 असम  श्न्य
 बिहार

 गंजरात

 हिमाचल  प्रदेश  शन्य
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 6.  जम्म व  कश्मीर

 7.  कर्नाटक  eq

 8.  केरल  शन्य

 9.  महा  राष्ट्र  10

 10.  मणिपुर  शन्य  शन्य
 11.  मेघालय  श्न्य
 12.  नागालण्ड  शन्य  शन्य
 13.  उडीसा  शन्य
 14.  पजाब  wey  शन्य
 1  5.  राजस्थान  शन्य  शन
 16.  सिक्किम  शन्प
 17.  तमिल  नाड  शन्य

 18.  faye  शून्य  शन्य
 19.  उत्तर  प्रदेश  14  सुचना  प्रत्याशित  है  ।

 सघ  राज्य  क्षत्र

 अरूणाचल  प्रदेश  eq

 अण्डमान  व  निकोबार  श्न्य  शन्य

 चण्डीगढ़  ry

 न्य  शन्य दादरा व  नगर  हवेली
 दिल्ली

 दमन  व  दीव  शन्य  शन्य

 7.  लक्ष  दीप  शन्य  शन्य

 8  मिजोरम  rq  शन्य

 9  पांडिचेरी  शन्य  शन्य

 जोड़  41
 ना

 मध्य  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  बारे  में  सूचना  प्रत्याशित  है  ।

 श्रीमती विभा  घोष  जिन  लोगों की  जेलों  में  wea  हो  गई  ,  उनके  परिवारों  के  बारे  में  ada

 सरकार क्या  कर  रही

 चौधरी  चरण  सिंह  :  सरकार  इंस  सम्बन्ध  में  सहानुभूतिपुवं क  विचार  करेगी  |

 श्रीमती  बिभा  घोष  गोस्वामी :  क्या  सरकार उन  लोगों  के  लड़के-लड़कियों  को  रो  जगार  प्रौर  अन्य  सुविधाएं

 करेगी  ।

 चौधरी चरण  सिह  :  इस  समय  में  केवल  यही कह  सकता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  विचार

 |

 शी  बशोर
 :  पिछली  सरकार ने  जनता  पर  बहुत  श्रत्याचार  किए  ए  ग्राज के

 अखबार में  ह धूतपूव  प्रधान  मंत्री
 ने  aa श्रौर  श्रपने  पुत्र  का  बचाव  किया  उन्होंने  कहा है

 हूं  कि  जांच  झायोग  कब  बनाया  जायेगा  । कि  कुछ  भूतपूर्व
 विरोधी  सदस्यों

 से
 a

 ग्रारोप लगाए गए हैं लगाए  गए  हैं  मैं  जानना

 क्या  वह  उन  शभ्रारोपों की  जांच  करेगा  जो  उन  लोगों  पर  लगाए  गए  हैं  जिन्होंने  जेलों  में  लोगों  पर  भ्रत्याचार  किए  हैं  ।
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 क्या  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  एक  fro  अभिनेत्री  ,  श्रीमती  स्नेहलता  को  भी  सताया  गया  बौर  रिहाई

 के  बाद  उसकी  मृत्यु  हो  क्या  जांच  झायोग  इस  मामलों  की  जांच  करेगी  ?  मजिस्ट्रेट द्वारा  जांच  से

 यह  पता  नहीं  सकेगा  कि  लोगों  पर  कितने  marae  किए  जेलों  में  geared  के  कारण  बहुत
 से  लोगों  की  मृत्यु हो  गई  ।  जांच  श्रायोग कब  नियुक्त  किया  जायेगा

 ?

 चौधरी  चरण  :  श्रापात-स्थिति के  दौरान  हुए  अत्याचारों  की  जांच  करने के  लिए  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  जांच  नियुक्त  करने के  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  मैं  इस  सम्बन्ध

 में कल  सभा में  एक  वक्तव्य  दुंगा

 श्री  रामचन्द्र  सलिक  :  ata  के  adie  नजरबन्द किए  गए  लोगों में  से  श्रभी  तक  50  व्यक्तियों

 की  मृत्यू  हो  गई  की  जेलों  में  और  9  की  पैरोल  के  दौरान  we  सूचना  सरकारी  तौर  पर  दी

 गई  क्या  राज्य  सरकारों  qe  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  शझ्राथिक

 हालत  जानने  के  बाद  उन्हें  कोई  वित्तीय  सहायता  या  अन्तरिम  राहत  दी  है  या  देने  का  विचार  रखती

 चौधरी  चरण  सिंह  :  खेद  है  मैं  प्रश्न  को  समझ  नहीं  सका  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अ्रगला  प्रश्न  ।

 प्रेस  श्रधिकारियों के  व्यवहार  की  जांच

 *  26.
 श्री  कृष्ण  चन्द्र

 :
 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  क्या  सरकार  का

 विचार  विभिन्न  राज्यों  में  समाचार  पत्रों  की  पाण्डुलिपियों  के  gare  के  दौरान  प्रेस  dar  afaarfat  के
 तरीकों व्यवहार  के  बारे में  कोई  जांच  करने  का

 सुचना  ak  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  :  सामान्य  श्रौपचारिक  जांच  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  यदि

 कोई  विशिष्ट  शिकायतें की  जाएंगी  तो  उनकी  जाँच  की  जाएगी  ।

 श्री  कृष्ण
 चन्द्र  मंत्रालय श्र  मुख्य  सेंसर  श्रधिकारी द्वारा  समय:समय  पर  जारी  किए

 गए  निदेशों  को  सभा-पटल  पर  रखा  जाएगा
 ?

 इन  निदेशों  के  भ्रनुसार  किन-किन  पत्नों  को
 प्रकाशन

 बन्द  करने  के  लिए  बाध्य  किया  गया  क्या  Ly q x aya  सुचना  a
 प्रसारण  मंत्री  ने  स्वयं  at  श्रधिकारियों  के

 माध्यम से  हस्तक्षेप  करके  यह  सुनिश्चित  किया  कि  उनके  ofaarat  श्री  कौशिक  nix  उनके
 समर्थकों  पर  किए गए  हमने की  खबर  चुनाव  के  समय  स्थानीय  द्वारा  दबा

 ही  पाए  और  यदि  हां तो  सरकार  इसकी  जांच  करेगी  ?

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  :  सेंसर  द्वारा  समाचार-पत्नों को  जो  मार्गदर्शी  सिद्धांत दिए  गए  थे  उन्हें
 पटल

 पर  रखने  में  मुझे
 कोई  श्रापत्ति नहीं  मुझे  पता  है  fe  चुनाव  में  प्रतिद्वन्द्वी  उम्मीदवार पर  किए

 गए  हमले  सम्बन्धी  समाचार को  दबाने  की  कोशिश  की  गई  थी  ak  इस
 थी  सम्बन्ध  में  कुछ  ara  a  गई

 शी  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर
 :

 उन्होंने  कहा  कि  वे  मागंदर्शी  सिद्धांत  सभा-पटल पर  रखेंगे  ।  मैंने  निदेशों  के  बारे
 में  पूछा

 श्री  लाल  कृष्ण  :  यदि  हम  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  पर  द ८  ष्टिपात
 करेंगे  तो  प्रश्न  का  उद्देश्य  qa  हो

 पायेगा
 ।  बहुत से  निदेश  दिए गए  कुछ  जबानी दिए  गए  और  कुछ  लिखित रूप  में  ।  इस  सरकार की

 स्थिति यह  है  fe  aa  कोई  सेंसरशिप नहीं  है  ।  सभी  मार्गद

 ढांचे  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 शी  सिद्धांत  वापस  ने  लिए  गए  हैं  ate  समस्त

 श्रो  समरेन्द्र  4 ७3  श्रापात-स्थिति के  दौरान  तत्कालीन
 सूचना  ake  प्रसारण  मंत्री  ने  श्राक्कामक प्रचार

 किया
 था  ।  उस

 समय  समाचार-पत्नों  की  स्वतन्त्रता  को  व्यवस्थित  ढंग  से  जानबूझकर  तोड़ा-मरोड़ा गया  था  ।
 art  सेंसर

 को  एक  बुरे  उपकरण  के  रूप  में  प्रयोग  में  लाया  गया  ।  सेंसर  सुचना  शौर  प्रसारण
 दूरदर्शन तथा  प्रेस  का  उपयोग  झूठी  बातों  का  प्रचार करने  के  लिए  किया  ।  अब  माननीय मंत्री  जी  ने दर्शी  सिद्धांतों  के  बारे  में  कहा  है  कुछ  सेंसर  श्रधिकारियों  ने  मंत्रियों  तथा

 प्रधान  मंत्री  को  खुश  करने
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 के  लिए  ऐसी  बातें  जिन्हें  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  भ्रन्तर्गत  नहीं  रखा  गया  है  ।  ऐसे  कई  मामले  हैं  ।

 उदाहरण के  लिए  दि  इंडियन  दि  दि  श्रादि कई  दैनिक  समाचार-पत्नों को  ले  लीजिए

 मै  इस  मामले  में  नहीं  जाना  चाहता gt  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्नी जी  घोषणा  करेंगे

 fe  उन  मामलों की  जांच  की  जायेगी  जहां  सेंसर  ने  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  श्रवहेलना की  है  प्रौर  उनके  विरुद्ध

 कार्यवाही  की  जायेगी ।  दूसरे  मंत्री  महोदय  सभा  को  दें  कि  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  के

 समूचे  कार्यकरण की  जांच  की  जाएगी  ake  इस  सम्बन्ध  में  सभा-पटल पर  एक  रिपोर्ट  पेश  की  जाएगी  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी
 :  म  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करता  कि  कई  बातों  ऐसी  हुई  जो  कि

 दर्शी  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत  नहीं  श्रातीं  ।  किन्तु  मेरी  जानकारी  में  जो  भी  मामले  am  ऐसा  लगता  है  करि

 ये सब  बातें  तत्कालीन मंत्री  जी  के  निदेशानुसार  की  गई

 Sito  पी०  alo  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  विशेषरूप  से  प्रेस  सेंसर  afaarfat & acral aar के  तरीकों  तथा

 व्यवहार से  मंत्री जी  ने  बताया है  कि  सरकार की  वरिष्ठ  श्धिकारियों  के  कार्यों  की  पूरी  तरह

 से  संवीक्षा  करने की  नीति  नहीं  हूँ  ।  इस  बात  को  ध्यान में  रखते हुए  सरकार  समाचार-पत्नों तथा  साप्ताहिक

 रिपोर्टरों  से  प्राप्त  शिकायतों  पर  उन  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध पत्रिकाओं  के

 कार्यवाही  करना  चाहती  जिन्होंने  मौखिक  श्रौर  कभी  मौखिक  आदेशों  के  न  होते  हुए  भी  मंत्रियों

 तथा  wear  वरिष्ठ  झ्धिकारियों को  खुश  करने  के  लिए  अनुचित  तरीके  झपनाए  तथा  अनुचित  व्यवहार

 एक  लेखक  श्र  सतम्भ  लेखक  के  रूप  में  मैं  भी  इस  प्रकार  के  श्रनुचित  सेंसरशिप  का  शिकार बना  हुं  ।

 क्योंकि हमें  wat  अखबार  नहीं  छापने  दिया  गया  ।  इन  सब  बातों  की  जांच  करने  की  श्रावश्यकता है

 ताकि  मेरे  तथा  मंत्री जी  के  जीवनकाल में  ही  नहीं  भ्रपितु  राष्ट्र के  जीवन  में  ऐसी  बातें  पुनः  न  हो ं।

 श्री  लाल  कृष्ण  में  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि इस  तरह के

 श्रनुचित  तरीकों  की
 जाच

 की
 जानी  चाहिए  जोकि  भारत

 में  प्रेस  स्वतन्त्रता  के  इतिहास  पर  कलंक

 ताकि  भविष्य  में  इस  तरह  की  बातें  न  हों  ।  इसके  लिए  संवैधानिक  सुरक्षा  तथा  प्रशासनिक  स्तर पर  भी

 उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  wet  मैं  wast  सलाह  को  भी  ध्यान  में  रखूंगा

 SHRI  RAM  NARESH  KUSHWAHA :  Mr.  Speaker,  I  want  to  raise  a  point  of  order.

 The  list  of  questions  which  has  been  given  to  us,  does  not  contain  Question  No.  1  and  2

 We  got  only  question  No.  3.

 meat  महोदय  :  वह  प्रश्न  काल  के  बाद  में  मिलेगी ।

 Sto  दलीप  चक्रवर्तों  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  को  पता  है  कि  areca

 वाणी  के  कलकत्ता स्टेशन  ने  श्राकाशवाणी से  टैगोर  के  गीतों को  प्रसारित  करने  से  रोका  उनके

 sat  नामक  गाने  को  गांधीजी  भी  बहुत  पसंद  करते  किन्तु  उसे  श्राकाशवाणी  से  प्रसारित  नहीं  करने

 दिया  गया  ।  यह  आपात  स्थिति  के  दौरान  किया  गया  था  ।  क्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री  को  इसका पता  है  ?

 ag  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रहे  क्या  उन्हें  पता  है  कि  इज  इंदिराਂ  के  सिद्धान्त के  भ्रनुसार

 आकाशवाणी से  मतदाताओं  को  कांग्रेस  के  पक्ष  में  मत  देने  के  लिए  कहने  से  कुछ  घंटे  पूरव  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री

 के  उपदेश  प्रसारित किए  गए  थे  ।  इस  संबंध में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  :  टैगोर  के  चलोरेਂ  नामक  गीत
 को  झ्राकाशवाणी से  प्रसारित  करने

 से  रोकने से  की  बात  मेरे  ध्यान  में  भराई  यह  बड़ी  दुर्भाग्य की  बात  है  ।  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि

 इस  तरह  की  बातें  हमारे  कार्यकाल  के
 दौरान  ही  नहीं  वरना  भविष्य  में  कभी

 भी
 नहीं  होंगी

 ।

 चित्का  में  नोसेनिक  प्रशिक्षण केन्द्र

 *
 27.  श्री  गणनाथ  प्रधान

 :
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा
 स्थित  चिल्का  में  नौसैनिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  का

 निर्माण  कार्य  श्रारम्भ हो
 गया

 ny
 (a)  यदि  तो  उसके

 तथ्य
 क्या  हैं

 aK

 ?
 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो
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 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम  :  जी  हां  sla |

 ate  भूमि  ग्रजित  कर  ली  गई  है  ।  सिविल  निर्माण  कार्य  को  दो  चरणों  में  बांटा  गया  है  |

 प्रथम  चरण  को  art  ak  दो  उप-चरणों  विभाजित  किया  गया  है  ।  इस्टेन्लिशमेंट को  न्यूनतम  सुविधाओं के

 साथ  चाल  करने  के  लिए  प्रथम  उप-चरण  की  योजना  बनाई  गई  इस  उप-चरण में  2.  2  करोड़  रुपए

 व्यय  होगा  प्रौर  इसे  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  तथा  यह  श्राशा की  जाती  है  कि  यह  1979 के  प्रारम्भ

 में  पुरी हो  जाएगी  ।  दूसरा  उपचरण  जिसमें  लगभग  1.  19  करोड़  रुपए  इस्टेब्लिशमेंट  के  लिए  भ्र्न्य

 सुविधाएं  तथा  सुखसाधन  प्रदान  करेगा  प्रौर  इसके  1979  के श्रेन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  परियोजना

 के  दूसरे  चरण  का  कार्य  प्रथम  चरण  पूरा  हो  जाने  के  बाद  हाथ में  लिया  जाएगा  ।

 प्रथम  चरण  के  पहले  उप-चरण  का  कार्य  ज्यूंही  पुरा  हो  जाएगा  बायज  ट्रेनिंग  इस्टेब्लिशमेंट  कार्य  करना
 प्रारम्भ कर  देगा  ॥

 SHRI  GANNATH  PRADHAN  :  I  would  like  to  know  from  the  Hon  Minister  as  to
 how  much  allocation  was  made  for  this  purpose  and  how  much  work  has  been  done.  What
 are  the  difficulties  due  to  which  this  work  is  not  being  carried  on  properly

 SHRI  JAGSIWAN  RAM  :  The  work  is  going  on.  The  first  phase  would  be  completed
 n  the  beginning  of  1979  and  thereafter  the  admission  of  boys  will  start

 SHRI  GANNATH  PRADHAN:  Arrangements  should  be  made  to  provide  drinking
 water  there  and  if  the  work  is  not  being  executed  properly  the  other  difficulties  should  also
 be  looked  into.

 SHRI  JAGJIWAN  RAM:  I  did  not  say  that  the  work  is  not  going  on  smoothly.  The
 basic  requirements  should  be  met  before  the  classes  start  It  is  essential  to  provide  drink-
 ing  water  before  the  Boys  Training  Establishment  starts  functioning

 श्री  एम०  एस०  संजीवराव :  हम
 सब

 को
 पता  है  कि  हमारे  देश

 की
 रक्षा  में  नौसेना  महत्वपूर्ण  भूमिका

 निभा  रही  है  ।
 इसके  श्रतिरिक्त  यह  हमारे

 देश का  सौभाग्य है  कि  बम्बई हाई  में  हमने  तेल  के  बहुत  बड़े
 भंडार  भ्रारक्षित  रखे  हुए  हैँ  ।

 हमें  यह
 भी

 पता  है  कि  पहने ही
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 लाख  टन  का  उत्पादन  होने जा  रहा  है
 झौर  1980 तक  तटदूर  छिद्रण ्  100  लाख  टन  तेल  का  उत्पादन  होने  लगेगा  ।  बदलती  परिस्थितियों
 विशेषकर  ऐसी  स्थिति में  जबकि  हमें इन  बड़े-बड़े  प्रतिष्ठानों की  सुरक्षा  करनी  इस  कार्य  में  नौसेना की
 सुविधा  के  लिए  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वलि  व्यक्तियों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाए  जा  रहें
 x?

 श्री जगजीवन राम  :  हमारी  ऐसी  ही  योजना  इस  समय  विशाखापत्तनम में  इस  तरह  का  प्रशिक्षण

 प्रतिष्ठान  है  जहां  प्रतिवषं  coo  लड़के  प्रशिक्षण  प्राप्त  करते  हूँ  ।  अब  प्रतिवर्ष  900  लड़कों  को  प्रशिक्षण देने

 का  कार्यक्रम  है  att  अंत  में  हमारा  उद्देश्य  इस  संख्या  को  1200  प्रतिवर्ष  करने का  विचार है

 श्री  समरेन्द्र FE  :  इस  प्रश्न
 को

 पूछते  हुए  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  श्रपील  कर  सकता  हूं  कि  वह  इस
 बात को  ध्यान  में  रखें  कि  उड़ीसा  बिहार  की  ही  तरह  पिछड़ा gat  राज्य है  ।  इस  योजना  में

 पहने
 ही

 विलम्ब
 हो  चुका  हैँ

 ।  झाज  एक  घोषणा की  गई  कि  प्रशिक्षण केन्द्र  1979 के  grew  में  कार्य

 करना  शुरू  कर  देगा  |  क्या  1979 की  बजाए  यह  1978  के  श्रारम्भ  में  शुरू  नहीं  हो  सकता ?

 श्री  जगजीवन  इसका  अथ  यह  है  यह  एक  वर्ष  पूर्व  भ्रारम्भ  हो  जाए ।  मैं  इस  बात  पर

 विचार कर  रहा  हुं  कि  क्या  ऐसा  संभव हो  सकता

 श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  रेलवे  श्रादि  के  विज्ञापनों  का  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  समाचार  पत्रों

 को  दिया  जाना

 ह श्श्  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार का  विचार  श्रव्य तथा  दृश्य  प्रचार  रेलवे प्रौर  od  सरकारी  उपक्रमों

 के  छोटे  झ्र  मध्यम  दर्ज  के  समाचार  पत्नों  को  दिए  जानेवाले  विज्ञापनों  में  वृद्धि  करने का  ak
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 यदि  तो  ऐसे  समाचार  पत्नों  को  विज्ञापनों  के  लिए  दी  जाने  वाली  राशि  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण
 :

 तथा  समाचारपत्नों को  विज्ञापन  प्रचार

 की  विविध  श्रावश्यकताओओं  की  पूति  के  लिए  दिए  जाते  हैं  न  कि  वित्तीय  सहायता  के  उपाय  के  रूप  में  ।

 इन  सीमाओं  में  रहते  छोटे  wie  मझोले  दर्जे  के  समाचारपत्रों  विशेषकर  उन  समाचारपत्रों  जो

 भारतीय  भाषाओं में  प्रकाशित  होते  का  सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए  उपयोग  वर्धित  मात्ना  में  किया  जायेगा  ।

 इसलिए  इस  प्रश्न पर  विस्तार  से  विचार  किया  जा  रहा  हूँ

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  विज्ञापन  वित्तीय  सहायता  के  लिए  नहीं  दिए

 जाने हैं  किन्तु  ऐसे  देश  में  जहां  बड़े-बड़े समाचार  पत्नों पर पर  एकाधिकार  गृहों  का  नियन्त्रण  सरकार

 का  यह  कत्तव्य  नहीं  हू  कि  मध्यम  समाचार  Tal  तथा  युवा  पत्नकारों  को  प्रोत्साहन  feat  जाए  ।  विज्ञापन

 के  माध्यम  से  उनकी  सहायता  किए  बिना  वे  श्रपने  पत्न  का  परिचालन  किस  तरह  बढ़ा  सकते  क्या  सरकार

 निष्पक्ष  रुप  से  विज्ञापन वितरित  करने  के  लिए  कोई  नीति  निर्धारित करने  जा  रही  है  ।

 ait  लाल  कृष्ण  श्रडवानी :  जैसा कि  मैंने  कहा  विज्ञापन  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  नहीं  हैं  ।  wer

 विज्ञापन  राजनीतिक  संरक्षण  का  उपकरण  बन  faq  सरकार  ऐसा  नहीं  चाहती  ।  किन्तु  सरकार

 एक  नीति  तैयार  जिसमें  छोटे  तथा  मध्यम  श्रेणी  के  विशेषकर  क्षेत्रीय  भाषाओं के
 समाचार-पत्नों को  विज्ञापन  देने  के  लिए  उपाय  करेगी  ।

 att  सोमनाथ  चटर्जी  :  जहां तक  क्षेत्रीय  भाषाओं तथा  साप्ताहिक  पत्निकाग्रों का  सम्बन्ध  श्र  जहां

 तक  कलकत्ता से  प्रकाशित  होने  वाली  साप्ताहिक  पत्निका  का  सम्बन्ध  यद्यपि  इनके  बारे  में

 श्रव्य-दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने
 निलंवन  के  आदेश  वापस  ले  लिए  किन्तु  रेलवे  बोर्ड  तथा  श्रन्य  प्राधिकार

 इन्हें  विज्ञापन  नहीं  दे  रहे  हैँ  क्या  मंत्री  महोदय  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  ?  दूसरी  बात  यह  है  कि

 नामक  पत्निका को  कितने  विज्ञापन  दिए  जाते  हैं  ।  इस  पत्निका  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  जोकि

 स्थिति  के  दौरान
 अस्तित्व में  आया

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी
 :

 इस  तरह  के  दो  मामने  हैँ  ।  पहली  बात  मुझे  यह  बताई  गई  है  कि  एक  समाचार

 पत्न  को  रेल  विज्ञापन  नहीं  दिए  जा  रहे  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।  deat  तक  सूर्य  सम्बन्ध  इस

 बारे में  मुझे  सूचना दी  जाए  ।

 श्री  के०  मल्लना :,  एकाधिकार  समाचार  पत्रों  को  श्रव्य-दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की  श्र  से  विज्ञापन  देने

 की  नई  सरकार  की  क्या  नीति

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  :  इस  बारे  में  हमारी  नीति  नकारात्मक नहीं  अ्रपितु  स्वीकारात्मक नीति  होनी

 चाहिए  att  वह  नीति  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  छोटे  तथा  मध्यम  श्रेणी  के  भारतीय

 भाषाओं  के  समाचार-पत्नों का  पक्ष  लिया  जाए  ।

 अन्य  सुचना  प्रश्न  संख्या  3

 SHORT  NOTICE  QUESTION  3

 योजना  श्रायोग  के  उपाध्यक्ष  का  त्यागपत्र  |

 सू प्र० सं० उ०  3.  श्री  तेज  प्रताप सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारतीय

 योजना  श्रायोग  के  उपाध्यक्ष  ने  पद  से  त्यागपत्न  दे  दिया  है  नहीं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :

 श्री  पी०  एन०  हक्सर  ने  योजना  अयोग  के  उपाध्यक्ष  के  पद  से  अपना

 त्यागपत्र  दे  दिया  है  किन्तु  उनसे  श्रनुरोध  किया  गथा  है  कि  वे  कुछ  समय  ak  ma पद  पर  बने  रहें  ताकि

 सरकार  उपयुक्त  बैकल्पिक  प्रबंध  कर  सके

 SHRI  TEJ  PRATAP  SINGH  :  I  would  like  to  know  from  the  Prime  Minister  that  by
 what  time  steps  will  be  taken  to  replace  the  members  and  Deputy  Chairman  of  the  Planning
 Commission.  Because  for  inclusion  of  new  policies  in  the  budget  allocations  have  to  be
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 made  and  these  members  and  Deputy  Chairman  have  also  their  contribution  in  preparing
 budget.

 SHRI  MORARJL  DESAI:  We  will  do  so  as  early  as  possible.

 SHRI  TE]  PRATAP  SINGH  :  Will  the  PRIME  MINISTER  be  pleased  to  state  whether

 such  rules  are  not  necessary  in  our  country  under  which  the  Deputy  Chairman  and  811.0

 members  of  the  Planning  Commission,  Ambassadors,  and  Governors  should  resign  after  the

 formation  of  new  Government.  If  such  rules  do  not  exist,  whether  new  Government  will

 adopt  such  rules  as  exist  in  other  democratic  countries.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  We  need  not  to  copy  others.

 SHRI  RAMDHARI  SHASTRI:  Are  you  not  accepting  his  resignations ?

 SHRI  MORARJL  DESAI:  He  does  not  want  to  continue.

 SHRI  SHARAD  YADAV:  Smt.  Indira  Gandhi  was  the  leader  of  Congress  Govern-

 ment  and  Mr.  Haskar  and  others  were  working  under  her.  Now,  since  she  has  been  ousted
 in  the  receut  elections,  therefore  all  of  them  who  were  working  under  her  should  be  removed

 and  their  resignations  should  be  accepted.  (Interruption)

 SHRI  MORARJI  DESAI:  We  cannot  accept  their  resignations  just  now,  because  we
 have  to  make  some  alternative  arrangements  and  therefore  after  examining  all  the  aspects,
 we  will  take  decisions.

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों की  समस्या  ,

 *  29.  श्री  बसन्त  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  ,  सरकार  का  विचार  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  समस्या  का  प्रभावशाली  ढंग से  हल
 करने  के  लिए  कोई  नई  नीति  बनाने  का  भ्र

 यदि  तो  इस  समस्या  की  व्याप्ति  संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  झर
 इस  बारे  में  क्या  कायें

 वाही  करने  का  विचार

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  गौर  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  दिनांक  28

 1977  को  संसद  में  दिए गए  भारत  के  कार्यवाहक  राष्ट्रपति  के  श्रभिभाषण  की  are  आ्ाकर्षित  किया  जाता

 है  जिसमें  श्राथिक क्षेत्र  से  संबंधित  सरकार की  सामान्य  नीति  बताई  गई  है  ।  सरकार  को  शहरी
 झर  शिक्षित  बेरोजगारी  की  समस्या  की  पूरी  तरह से  जानकारी  इसके  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 ही  अभिभाषण  में  यह  बात  विशेष  रूप से  कही गई  थी  कि  सरकार का  विचार  ऐसी  नीति  श्रपनाने का

 है  जिससे  रोजगार  के  उपलब्ध  हो  इसमें  कुषि  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों

 एवं  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  को प्राथमिकता  दी  विशेष  रूप  से  इस  समय  उस  सामान्य

 नीति  को  विशिष्ट  कार्यक्रमों  के  रूप  में  कार्यान्वित  करना  संभव  नहीं

 जहां तक  शिक्षित  बेरोजगारी की  समस्या  की  व्यापकता  का  संबंध  दिनांक  31  1976

 तक  रोज़गार  कार्यालयों
 में  पंजीकृत  बेरोजगारों  की  संख्या  51.05  लाख  इन  ग्रांकड़ों के  श्रेणीवार  ब्यौरे

 था  विवरण सभा  पटल  पर  प्रस्तुत
 ्
 el
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 विवरण

 दिनांक  31  1976  को  रोज़गार  कार्यालयों  के  बंतमान  रजिस्टरों  में  पंजीकृत  ak

 उससे  ऊपर  के  )  शिक्षित  रोजगार  चाहने  वालों  की  उनके  शैक्षणिक  स्तरों के  वर्गीकरण  श्रनुसार
 संख्या

 में
 a

 क्रम  शैक्षणिक  स्तर  31-12-1976  को  वर्तमान  रजिस्टरों में  पंजीकृत

 सं०  व्यक्तियों
 की

 संख्या  3)
 a

 2829.1 1.  मैट्रिक

 2.  हायर  सैकेंडरी  पास  व्यक्ति  सहित )  “1255.2

 3.  स्नातक  सहित  )  जोड़  :  1020.4

 469 (1)  कला

 (2)  विज्ञान  266

 146 (3)  वाणिज्य

 (4)  इंजीनियरी  18

 (5)  चिकित्सा  विज्ञान

 (6)  पशुचिकित्सा

 (7)  कृषि

 (8)  विधि

 (9)  शिक्षा  90

 (10)  अन्य
 लाटा न  वना

 जोड़  5104.6

 re  ne  eS

 (1)  सुचना  श्रर्धवार्षिक  श्राधार  र  प्रत्येक  वष  जून  ate  दिसम्बर  के  ग्रन्त  में  एकत्र  की  जाती  है

 (2)  दिल्‍ली को  छोड़कर  all  विश्वविद्यालय  रोजगार  सुचना श्रौर  मार्गदर्शी  ब्यूरो  के  श्रांकड़ें  सम्मिलित  नहीं

 (3)  ऊपर  दिए  गए  ~~  पूर्णाकों  में  देने  के  कारण  मेल  नहीं  खाते
 |

 त्  अनंतिम

 सरकारिया श्रायोग  का

 30.  श्री  के०  गोपाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  तमिलनाडु  के  भूतपूर्व  मंत्री  के  विरूद्ध  भ्रष्टाचार के  कुछ  श्रारोपों  की  जांच  करने  के

 लिए  नियुक्त  सरकारिया  जांच  श्रायोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  शौर

 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी ?

 sera  मंत्री  मोरारजी  शार ०  :  श्नौर
 सरकारिया  जांच

 झायोग ने  प्रथम  प्रतिवेदन

 19-1-1977  को  प्रस्तुत  किया ,  जो  सात  श्रारोपों  के  श्रन्तगंत  नौ  मदों  से  संबंधित  है  जिनमें  जांच  पुरी  हो  चुकी

 प्रतिवेदन  की  एक  उस  पर  की  गई  कारवाई
 के  ज्ञापन  सहित  पहली  1977  को  सभा

 पटल  पर  रख दी  गई  थी
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 16  1899  )  लिखित  उत्तर

 *  31.  श्री  शिव्यन लाल  सकसेना  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 श्री  नारायण  यादव

 दिनांक  25  1975  के  पश्चात्‌  2058,  1977
 तक  महीनेवार  कितने  व्यक्तियों  को  भारत

 रक्षा  नियमों  ake  ग्रासुका  के  श्रन्तगंत  गिरफ्तार किया  गया  |

 क्या  उनमें  से  wa  भी  कोई  व्यक्ति  जेलों  में
 झर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ।

 गह  मंत्री  चरण  :  से  राज्य  सरकारों|संघ राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  झांसुका  के

 अन्तर्गत  महीनेवार  गिरफ्तारियां  तथा  श्रभी  तक  नजरबन्द  व्यक्तियों
 के

 ब्यौरे  से  संबंधित  सूचना  एकव्रित  की

 जा  रही  है  श्रौर  सदन  के  पटल पर  रख  दी  जाएगी ।

 25  1975  से  19  1977  तक
 की  श्रवधि  के  दौरान  सुरक्षा  भ्रधिनियम

 के  भ्रन्तगंत  34,630  व्यक्ति  नजर  बन्द  किए  गए  इनमें  से  28,356  व्यक्तियों  के  बारे  में  OTT )  की  धारा

 के  अन्तर्गत  घोषणाएं  की  गई  थीं  शर  इन  सब  को  21  1977 को  25  1975 को  घोषित

 की  गई  श्रापातस्थिति  के  रह  हो  जाने पर  रिहा  कर  दिया  गया  है  ।

 2.  भारत  रक्षा  तथा  अन्तरिक  सुरक्षा  नियमों  के  श्रन्तगंत  गिरफ्तारियों  के  बार  में  सुचना  एकब्रित  की

 जा  रही  ae  सदन  के  पटल  पर  रख
 दी

 जाएगी
 ।

 सारुति  लिमिटेड

 *  32.  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 मारुति  हरियाणा ने
 कितनी  बस  बाडियों  ate  रोड  रोलरों  का  निर्माण  feat  है  ;

 इन  बाडियों  के  खरीदार  कौन

 उद्योग  मंत्री  बज  लाल  वर्मा )
 :  तथा  (a)  केन्द्रीय  सरकार  ने  मारुति  लि०  हरियाणा  को  बस  की

 बाडियों  अथवा  रोड  रोलरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  न  तो  कोई  श्रोद्योगिक  लाइसेंस  दिया  है  ate  न  ही  इसका

 पंजीकरण  किया  है  ।  उद्योग  हरियाणा  ने  बताया  है  कि  मठ
 मारुति  हेवी  वेहीकल्स

 हरियाणा  रोड  रोलरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  लघु  उद्योग  एकक  के  रूप  में  पंजीकृत  चूंकि  रोड

 रोलरों  श्रौर  बस  की  बाड़ियों  का  निर्माण  सबंधी  कार्य  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  पंजीकृत  लाइसेंस  प्राप्त  नहीं

 है  इसलिए  इन  वस्तुओं  के  वारे  में  कोई  उत्पादन  श्र  wa  ales  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं

 a  |

 Subsistence  Allowance  to  Detenus

 33.0  SHRI  LAXMINARAIN  NAYAK  \_  :  witt  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 SHRI  RAGHAVII

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  detenus  under  MISA  and  DIR  having  no  means  of  livelihood  were  given
 subsistence  allowance  by  Government  for  their  families;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHRI  CHARAN  SINGH):  (a)  The
 Defence  and  Internal  Security  of  India  Rules  1971  do  not  provide  for  preventive  detention
 of  any  person.  There  is  provision  for  grant  of  subsistence  allowance  to  persons  arrested
 under  these  Rules.  In  respect  of  persons  detained  under  the  Maintenance  of  Internal  Security
 Act,  1971  most  of  the  State  Governments  have  framed  rules  for  grant  of  allowance  to  the
 families  of  the  detenus.  According  to  available  information  the  Governments  of  Assam,
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 Bihar,  Gujarat,  Himachal  Pradesh,  Jammu  &  Kashmir,  Karnataka,  Nagaland,  Orissa,
 Punjab,  Rajasthan,  Tamil  Nadu,  Uttar  Pradesh,  West  Bengal  and  Chandigarh  Administra-
 tion  have  granted  allowance  to  the  families  of  detenus  in  the  past.

 (b)  A  statement  showing  the  broad  outlines  of  the  provisions  made  by  the  various  State
 Governments  regarding  grant  of  allowance  to  the  families  of  detenus  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT.-101/77].

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  की  गई  ज्यादतियों  की  जांच  के  लिए  श्रायोग  को  नियुक्ति
 *  34.  थी  समर  गुह  \,

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  f°  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार

 एक  ऐसा  उच्च  शक्ति  प्राप्त  राष्ट्रीय  झायोग  नियुक्त  करने  का  है  जो  गोली  चलाए  लाठी  चार्ज किए  जाने  की

 घटनाओं  श्रौर  सरकार  द्वारा  जेलों  के  अन्दर  ate  बाहर  की  गई  wer  दमनात्मक  कार्यवाहियों  की  सार्वजनिक

 जांच  करेंगा ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  सरकार  को  श्रापात  कालीन  शभ्रवधि  के  दौरान  विभिन्न

 दमनकारी  उपायों  आदि  की  शिकायतों  में  जांच  कराने  की  शभ्रावश्यकता  की  जानकारी  है  ।  मामले  की  पूरी
 जांच की  जा  रही है  श्रौर  सरकार  चालू  सत्न  के  दौरान  सदन  में  एक  वक्तव्य  देगी

 संसद के  दोनों  सदनों  की  कार्यवाही के  प्रकाशन  पर  सेंसर

 *  35.  श्री बी ०  सी०  कांबले  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  सरकार  ने  समाचारपत्रों  में  संसद  के  दोनों  सदनों  की  विशेषकर

 तत्कालीन  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  के  भाषणों  को  सेंसर  कर  के  प्रकाशित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  श्रादेश  जारी

 किए  भ्र

 x  यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य क्या  है  श्रौर  वे  श्रादेश  किस  प्राधिकार के के  श्रधीन  जारी  किए  गए
 थे  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  :

 जुलाई  1975  में  हुए  संसद  के  श्रल्प  के  सत्न  के  तत्कालीन  सूचना  ak

 प्रसारण  मंत्री  के  ea से  सभी  कार्यवाहियों पर  ga  सेंसरशिप  लागू  किया  गया  मंत्रियों के  वक्तव्यों

 को  छोड़कर  जिन्होंने  सेंसरशिप  का  उल्लंघन  नहीं  किसी  श्रौर  भाषण  को  रिपोर्ट  करने  की  अनुमति  नहीं

 दी  गई  ।  1976 में  हुए  सन्न के  दौरान  पूर्व  सेंसरशिप  उन्हीं

 जो  सेंसरशिप mea  के  क्षेत्र  में  पती  ati  gt  सेंसरशिप  में  1976  से  पूर्णतया,ढील दे  दी  गई

 किन्तु  सम्पादकों प्रौर  संवाददाताओं  से  कुछ उन  विशेष  मार्गंदर्शों  सिद्धांतों  का  पालन  करने  के  लिए  कहा  गया

 जो  मुख्य  सेंसर  ट्वारा  सूचना  ate  प्रसारण  मन्त्रालय की  स्वीकृति  से  जारी  किए  गए  थे
 ।

 हल्दिया उद्योग  समूह  में  उद्योग

 *  36.  श्री  सुशील  कुमार  धारा
 :  :

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 हल्दिया  उद्योग  समूह  में  विभिन्न  उद्योगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या-क्या  समय  सीमा  निर्धारित

 की  गई  थी  ;

 प्रत्येक  उद्योग  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ;

 विभिन्न  उद्योगों  में  कब  तक  उत्पादन  श्रारम्भ  हो  जायेगा तथा  उनमें  इष्टतम  उत्पादन  कब  तक

 होने

 विभिन्न  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए जा  रहे  हैं
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 6  1977

 नाना  नाथा

 उद्योग  मंत्री  बुज  लाल  :  से  जहां  तक  उद्योग  मत्लालय  का  सम्बन्ध  है  वर्ष  1974-

 764 14  arma  पत्न  we  1  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  गया  ये  प्राशयपत्न  श्रौद्योगिक  लाइसेंस

 पूरा  किए  जाने  की  विभिन्न  स्थितियों  में  एक  परियोजना  द्वारा  कार्य  झारम्भ किए  जाने  में  सामान्यतः

 तीन  से  चार  वर्ष  तक  का  समय  लगता  उद्यमियों  को  जारी  किए  गए  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  a  झ्राशय
 पत्नों  की  भ्रवधि  उन्हें  रह  करने  wk  उनका  प्रतिसंहरण  करने  का  प्राधिकार  सम्बन्धित  प्रशासनिक

 मन्त्रालय  का  होता है  तथा  स्वीकृत  परियोजनाओं  की  प्रगति  की  देखरख  करने  तथा  उसे  पूरा  किए  जाने

 का  दायित्व  भी  उसी  का  होता  है  ।  विभिन्न  परियोजनाओं  के  प्रारम्भ  होने  झर  पूर्ण  होने  सम्बन्धी

 सविवरण  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं है

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  हल्दिया  उद्योग  was a  में

 लघु  उद्यागों  के  लिए  श्रौद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने के  लिए  भूमि  प्राप्त  कर  ली  शभ्रौद्योगिक  बस्ती

 में  शेडों  का  निर्माण  कार्य  श्रभी  प्रारम्भ  किया  जाना  है  लघु  उद्योग  एककों  की  स्थापना  का  कार्य
 शेडों

 का  निर्माण हो  जाने  के  बाद  ही  शुरू  होगा  ।  यह  कार्य  राज्य  सरकार  का  है  तथा  कार्यान्वयन  में  हो  रहे

 बिलम्ब  के  कारण  केन्द्र  ग्रवगत  नहीं

 Akashvani  and  Doordarshan  as  Autonomous  Corporation

 37.0  SHRI  GYANESHWAR  PRASAD  YADAV
 SHRI  P.  K.  KODIYAN  ह

 :  Will  the  Minister  of  INFORMA-

 TION  AND  BROADCASTING  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  propose  to  convert  Akashvani  and  Doordarshan  into  an

 autonomous  corporation;  and

 (b)  if  so,  by  what  time ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.

 ADVANI)  :  (a)  &  (b)  The  matter  is  under  consideration  of  the  Government.

 Enquiry  into  working  of  Akashvani

 *38.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN:  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND

 BROADCASTING  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  propose  to  conduct  an  enquiry  into  the  working  of  Akashvani;
 and

 (b)  whether  the  working  of  Akashvani  during  the  period  of  internal  emergency  will  also
 be  enquired  into  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.

 ADVANI)  :  (a)  and  (b)  There  is  no  proposal,  at  present,  for  a  formal  enquiry  in  the
 matter.  However,  the  decisions  taken  during  the  period  of  the  emergency,  which  are  in

 any  way  deviations  from  the  pre-emergency  norms,  are  being  reviewed  and  revised.

 संजय  गांधी  सम्बन्धी  समाचार

 *ै
 39.

 श्री  श्रार
 ०

 के०  म्हालगी
 :

 क्या  सुचना  श्रौर
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  1  जनवरी

 1976  से  18  1977  तक  आकाशवाणी  पर  संजय  गांधी  संबंधी  कितने  समाचार  प्रसारित  किए

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानी  )  :  दिल्‍ली  से  प्रसारित  केन्द्रीय  समाचार  बुलेटिनों

 में  1921

 श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  गुर्दे  खराब  होने  के  बारे  में  जांच

 *40,  श्री  एस०  FE:  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता
 लगाने  के  लिए  कोई  जांच  करने का  निर्णय  किया है  कि  जेल  में  नजरबन्दी  की  भ्रवधि में  श्री  जयप्रकाश

 नारायण के  गुर्दे  कैसे  खराब  हुए  ?
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 गह  मंत्री  चरण  :  सरकार  ने  इस  मामलें  में  जांच  कराने  का  निर्णय  किया  जांच

 का  ठीक-ठीक तरीका  att  उसका  क्षेत्र  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  से  परामर्श करने  के  बाद

 तय  किया  जाएगा  ।

 चित्तौड़गढ़  स्थित  सेनिक  स्कूल  के  छात्रों  के  लिए  छात्रवृत्तियां

 51.  श्री  श्रो०  पो
 ०

 त्यागी  :  क्या  गुह  मंत्री  सैनिक  चित्तौडगढ़  के  छात्रों  के  लिए  छात्रवृत्ति  की  राशि

 में  वृद्धि  के  बारे  में
 10  1976

 के
 म्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या
 230

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे

 क्या  सैनिक  चित्तौड़गढ़  के  अधिकारियों ने  एक  वर्ष  बाद  विद्यार्थियों के  अभिभावकों  को
 फिर  कहा  हैं  कि  वे  वर्ष  1975-76  तथा  1976-77  की  राशि  जमा  wie

 यदि  तो  इसका  oh

 गह  मंत्री  चरण  fag)  :  जी  श्रीमान्‌ ।

 सैनिक  स्कूल  ,  से  प्राप्त  सूचना के  श्रनुसार  दिल्‍ली  प्रशासन  से  फीस  की  रकम  के

 प्राप्त  होने  तक  छात्रों  के  माता-पिता  से  बाकी  रकम  भेजने  को  कहा  गया  परन्तु  दिल्‍ली  प्रशासन  से  भुगतान
 प्रात्त  होने के  बाद  माता-पिता से  वसूल  की  गई  ऐसी  रकम  वापस  कर  दी  जाएगी ।  दिल्‍ली  प्रशासन से  प्राप्त  सूचना

 के  श्रनुसार  पुर्विनियोग  द्वारा  श्रावश्यक  धन  का  प्रबंध  कर  लिया  गया  है  शौर  भ्रतिरिक्त  धनराशि के  भुगतान

 को  प्राधिकृत  किया at  रहा

 Profit/Loss  of  Super  Bazar  Branches  in  साप

 52.  SHRI  NARAYAN  KRISHNA  SHEJWALKAR:  Will  the  Minister  of  CIVIL  SUP-

 PLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state  the  profit/loss  incurred  by  various

 branches  of  Super  Bazar  in  Delhi  during  the  last  two  years,  branch-wise  ?

 THE  MINISTER  OF  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  (SHRI  MOHAN

 DHARIA)  :  The  Cocpeartive  Store  Ltd.,  (Super  Bazar)  Delhi  has  adopted  a  system  of
 centralised  accounting  which  does  not  show  branch-wise  profit/loss  position.  AS  the  co-

 operative  year  ends  on  30th  June,  the  last  two  completed  cooperative  years  relate  to  1974-

 75  and  1975-76.  The  accounts  for  the  years  1974-75  and  1975-76  are  still  under  audit.

 According  to  the  provisional  proforma  accounts,  the  Super  Bazar  has  made  a  net  profit  of

 about  Rs.  4.46  lakhs  and  Rs.  7.26  lakhs  for  the  years  1974-75  and  1975-76  respectively.

 MISA  Detenus  in  Madhya  Pradesh

 53.  SHRI  MOHAN  BHAIYA:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  number  of  persons  arrested  under  MISA  in  Madhya  Pradesh  during  emergency;

 (b)  the  number  out  of  them  of  political  and  economic  offenders  as  well  as  of  those

 arrested  for  other  reasons,  separately;

 (c)  the  number  of  MISA  detenus  who  died  in  jails;

 (d)  the  names  of  the  jails  in  which  lathi  charge  was  resorted  to  and  whether  a  judicial

 enquiry  in  this  respect  was  held;  and

 (e)  if  so,  the  result  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHRI  CHARAN  SINGH)  :  (a)  During
 the  period  25th  June,  1975  to  19th  March,  1977,  5,550  persons  were  detained  under  the

 Maintenance  of  Internal  Security  Act,  1971  in  the  State  of  Madhya  Pradesh.

 (b) to  (e)  The  information  is  being  collected  from  the  State  Government  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House.
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 महाराष्ट्र  waters  सीमा  विवाद

 54.  श्री  श्रण्णा  साहेब  गोटखिण्डे
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 लम्बे  समय  से  चले  प्रा  रहे  महाराष्ट्र-कर्नाटक  सीमा  विवाद  का  संतोषजनक  समाधान  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रयत्नों  की  रूप  रेखा  क्या  है

 क्या  इस  विवाद  का  समाधान  करने  के  लिए  सरकार  का  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  करने  का  विचार  है  ?

 गह  wat  चरण  :  तथा  वर्तमान  सरकार  को  सारे  मामले पर  श्रभी  विचार करना  है  ।
 इस  सन्तोष  जनक  समाधान  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  प्रयत्नों  की  रूप  रेखा  तैयार  करना  अथवा  एक  समय

 सीमा  निर्धारित  करना  कठिन  सरकार  का  प्रयास  होगा  कि  मामले  को  यथाशीघ्न  तय  किया  जाए  |

 श्रन्दमान  में  श्रावास  स्थलों  का  श्रावंटन

 55.  श्री  सनोरंजन  भक्त  :  क्या  गह  मंसी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अन्दमान  में  बेघर  श्रौद्योगिक  श्रमिकों  को  श्रावास  स्थल  झर  भूमिहीन

 किसानों  ate  श्रमिकों  को  भूमि  झ्ावंटित  करने  का  है  ;  atk

 यदि  तो  की  कसौटी  क्या  होगी  ate  ऐसा  कब  किया  जाएगा  ?

 गृह  मंत्री  चरण  fag)  :  तथा  श्रंडमान  में  बेघर  व्यक्तियों  को  पर्याप्त  संख्या
 में

 ware

 स्थल  झावंटित  किए  गए  हैं  ।  झधिकांश  ऐसे  व्यक्ति  श्रौद्योगिक  श्रमिक

 2.  कृषि  भूमि  dear  व  निकोबार  द्वीप  समूह  भू-राजस्व तथा  भूमि  सुधार  विनियम  तथा  उसके
 अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  श्रधीन  श्रावंटित  की  जाती  इस  समय  द्वीप  समूह  में  कोई  कृषि  योग्य  भूमि  उपलब्ध
 नहीं है  ।

 Cement  Factories  in  Madhya  Pradesh

 to 56.  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 State  :

 (a)  whether  any  decision  has  been  taken  to  set  up  cement  factories  in  Madhya  Pradesh;

 (b)  if  so,  the  number  of  places  where  they  will  be  set  up;  and

 (c)  the  present  progress  in  regard  to  the  factory  proposed  to  be  set  up  in  Maihar,  Satna
 district  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  BRIJ  LAL  VERMA)  (a)  and  (b)  Yes,
 Sir.  The  Cement  Corporation  of  India  are  setting  up  two  cement  factories  in  Madhya
 Pradesh,  one  at  Akaltara  (Bilaspur  District)  and  the  other  at  Neemuch  (Mandsaur  Dis-

 trict).  They  are  also  expanding  their  existing  unit  at  Mandhar  (Raipur  District).  In  the

 private  sector  M/s.  Century  Cement  Ltd.  have  been  licensed  for  setting  up  a  cement  unit
 at  Maihar  (Satna  District).  M/s.  Mysore  Cement  Ltd.  have  also  been  granted  a  letter  of
 intent  for  setting  up  of  a  cement  plant  at  Narsingarh.

 (c)  M/s.  Century  Cement  Ltd.  have  already  taken  the  preliminary  steps  like  obtaining
 the  mining  lease,  acquisition  of  land,  arrangements  for  power  and  water  supply  and_  the

 securing  of  railway  clearance  in  regard  to  movement.  It  is  understood  that  orders  for

 plant  and  machinery  have  also  been  placed.

 पश्चिम  बंगाल  में  पिछड़ें  वर्गों  के  लिए  पीने  का  पानो

 57.  डा०  विजय  कुमार  मण्डल  :  क्या  गृह  मंत्री  :  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  को  ऐसे  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई

 धन  राशि  झावंटित  की  गई  है  जिनमें  हरिजन  आ्रादिवासी  तथा  wea  पिछड़े  समुदाय  के  व्यक्ति  रहते
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 ———

 यदि  तो  at  1976-774
 “

 कितनी  की  गई  ak  उससे  कितने  गांवों  को

 लाभ  पहुंचा ?

 गह  मंदी  चरण  fag)  तथा  जिन  गांवो ंमें  श्रादिवासी  ak  wa  पिछड़े

 समुदाय के  व्यक्ति  रहते  उनमें  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  परन्तु  राज्य
 क्षेत्र  के  न्यूनतम  शभ्रावश्यकता  कार्यक्रम के  dla  1976-77 वर्ष  के  लिए  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  लिए

 245  लाख  रुपए  की  धन  राशि  की  व्यवस्था की  गई  इसमें  उन  क्षेत्रों समेत  राज्य  के  सभी  ग्रामीण
 क्षेत्र or  जायेंगे  जिनमें  श्रादिवासी  तथा  wa  पिछड़े  समुदाय  के  व्यक्ति  रहते  इसके  अतिरिक्त
 ग्रामीण  जल  सप्लाई  के  लिए  1976-77 में  5,  58,455 रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  जिसमें  राज्य  के

 झादिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  257  गांव  य्  जाते  ह्

 Persons  killed  in  Aircraft  Crashes

 58.  SHRIMATI  CHANDRAVATI  :  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to

 state :

 (a)  the  number  of  aircraft  crashed  and  the  number  of  persons  killed  during  the  rehearsal
 of  airdropping  flowers  on  the  late  Shri  B.  N.  Chakravarty,  Governor  of  Haryana,  on  the

 asion  of  inauguration  of  overbridge  on  Hissar  railway  line;

 (b)  whether  any  inquiry  into  the  incident  was  conducted;  and

 (c)  the  compensation  paid  to  the  officials  killed  during  the  rehearsal  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  (a)  No  aircraft  belonging
 to  the  Defence  Services  was  involved  in  any  accident  on  the  said  occasion

 (b)  Does  not  arise

 (c)  Does  not  arise

 केरल  में  परियोजनाएं

 59.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केरल
 सरकार ने  एक  जिले  में  कम  से  कम  एक  उद्योग  स्थापित

 करने की  परियोजना  चलाई है  ;  श्र

 क्या  भारत  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  को
 शीघ्रता

 से
 क्रि  करने  के  लिए  केरल

 सरकार  की  उदारतापूर्वक सहायता  करने का  है  ।

 उद्योग  मंत्री  लाल  :  इस  मंत्रालय  को  माननीय  सदस्य  बताई  गई  विशेष

 योजना का  कोई  पता  नहीं  राज्य  सरकार से  योजना  का  ब्यौरा  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  से  भ्र।वश्यक  विवरण  मिलने  पर  राज्य  सरकार  को  सहायता देने  के  प्रश्न  पर

 बिचार  किया  जायेगा  |

 Ne  प्रदेश  में  डंडाल्लो  गांव  में  मतदाताओं  को  कथित  पिटाई

 60.  श्री  के०  सुर्य  नारायण  4.0  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि
 स्नानघर  प्रदेश  में  एलस  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र

 संख्या  11  के  डेंडाललो  गांव  में  16  1977  को  मतदान  के  दौरान  लोगों  के  किसी  दल  ने  श्रनसुचित

 जाति  के  हरिजन  मतदाताओं  को  पीटा  था  शर  उन्हें  भ्रस्पताल  में  भी  भर्ती  गया  शौर

 यदि  तो  इस  मामने में
 सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की

 गृह  मंत्री  चरण  fag):  तथा  गांव  का  नाम  डेंडालूर  डेंडाललो  नहीं  है  ।  10221.0

 प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  16  1977  को  अपराह्न  लगभग  3  कांग्रेस  जनता
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 ee  गी

 पार्टी  के  समर्थकों  के  मध्य  झगड़ा  हुमा  था  ।  के  समर्थकों  को  चीटें  लगी  थीं  जिनमें  7  हरिजन  थे
 ।  एक

 घायल  श्रभी  भी  श्रस्पताल  में  है  तथा  शेष  7  को  चिकित्सा  के  बाद  भेज  दिया  गया  एक  मामला  दर्जे  कर

 लिया  गया  है  तथा  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  जनता  पार्टी  के  15  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार कर  लिया  गया

 है  जबकि  एक  व्यक्ति  फरार है

 फिल्मों पर  are

 61.
 सौगात  राय  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  फिल्मों  पर

 विशेषकर  चुम्बन  श्रौर  नग्नता  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  विचार  है
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  सरकार  की  यह  नीति  रही  है  कि  चलचित्र
 1952  तथा  उसके  शरन्तर्गत जारी  किए  गए  नियमों  शौर  निर्देशों  में  निर्धारित  सेंसरशिप  को  लागू  किया  जाए

 ।

 जहां तक  चुम्बन  तथा  नग्नता  का  सम्बन्ध  ठेस  पहुंचाने  वाले  aus  या  झश्लील  दृश्यों  की  अनुमति  नहीं

 जबकि  सैक्स  विषय  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  इसका  प्रतिपादन  सौन्दर्यात्मक  ae  संवेदनशील होना  चाहिए

 ताकि  इसके  चित्रण  के  ढंग  से  लोगों  को  श्राम  तौर  पर  ठेस न  पहुंच े।

 सरकारिया झायोग  का  प्रतिवेदन

 62.  श्री  श्रो  ०  ato  श्रलगेशन :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारिया  जांच  Wart  के  प्रतिवेदन  को  एक  जो  कि  श्रायोग  द्वारा

 पेश  किया  जा  चुका  सभा-पटल पर  रखने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  शभ्रायोग  के  कार्यकाल  की  अवधि  1  1977  से  आगे  बढ़ाने

 का  है  ताकि वह  शेष  श्रारोपों  की भी  जांच  कर  सके  शर  उन  पर  aq  प्रतिवेदन पेश  कर  शौर

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु सरकार  को  यह  निदेश  देने  का  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  तेजी

 से  झागे  की  कार्यवाही  करे ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी Alto  ( #)  से  सरकारिया  जाँच  आयोग  द्वारा  19-1-1977

 को  प्रस्तुत  प्रथम  प्रतिवेदन  की  एक  उस  पर  अब  तक  की  गई  कार्यवाही  के  ज्ञापन  सहित  पहली

 1977  को  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  थी  ।  इस  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  सात  श्रारोपों के  उन  मदों से  है

 जिनमें  wa  तक  जांच  पूरी  हो  चुकी  है  ।  अ्रायोग  के  कार्यकाल  की  श्रवधि  जो  पहली  1977

 को  समाप्त  होनी  31  1978  तक  बढ़ा  दिया गया  है

 इडुक्की  पनबिजली  परियोजना

 63.  श्री
 के०  ए०  कपा  ऊर्जा  मंत्री  Q  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 केरल  में  इडुक्की  पन-बिजली  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ;

 इस  परियोजना  की  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता क्या

 क्या  चालू  ad  में  इस  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  नियत  की  गई  प्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  ?

 उर्जा  मंत्री  पी०  :  से  इडुक्की  जल-विद्युत  परियोजना  चरण-एक की  130-130

 मेगावाट  की  तीन  विद्युत्‌  उत्पादन  यूनिटें  चाल  कर  दी  गई  हैं  ।  चेरुथोनी  बांध  के  द्वारों  के  उत्थापन  कार्य

 को  छोड़कर  जो  कि  हाथ  में  इस  परियोजना  के  सारे  सिविल  इंजीनियरी  कार्य  पूरे  हो  गए

 1977-78 वर्ष  के  लिए  राज्य  प्राधिकारियों ने  सुचित  किया  है  कि  कुछ  शेष  मदों  के  संबंध  में  सीमित
 मात्रा की  श्रदायगी  के  प्रति  समंजन  करके  श्रौर  वसुलियां  करके  की  जाएगी ।  अतः  चालू  ay  के  लिए

 परिव्यय  हेतु  प्रावधान नहीं  किया जा  रहा
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 ण्डिया  लिमिटेड विवि  ANE

 64.
 श्री  एम०  कल्याणसुन्दरम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  कोल  इंडिया  लिं०  ने  कुछ  राज्यों में  ae  वितरण  केन्द्र  खोने  हैं  ;

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  a i

 कितने  राज्यों  में  कोयले  का  गैर-सरकारी  माध्यम से  वितरण हो  रहा  श्ौर

 क्या  कोकਂ  की  बिक्री  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोल  इण्डिया  लि०  की  श्रपनी  दुकानें  खोलने
 निर्णय  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (at  पी०  :  व  जी  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  संघ  शासित  क्षेत्र
 दिल्‍ली  तथा  उत्तर  प्रदेश  Fars  जिलों  में  साफ्ट  कोक  ak  कोयले  के  वितरण  का  कार्य  अपने  हाथ  में
 लिया  है  ।

 अन्य  राज्यों तथा  उत्तर  प्रदेश  के  शेष  जिलों  में  साफ्ट  कोक  का  वितरण  राज्य  सरकारों  के

 नियंत्रण  एजेंटों  तथा  डिपो  धारकों  के  माध्यम  से  किया जाता  है  ।

 जी  नहीं  ।

 जिले  में  श्रखबारी  कागज  परियोजना

 65.  श्री  स्कारिया थामस  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 जिले  में  अखबारी  कागज  परियोजना  की  स्थापना  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 (
 )  क्या  सरकार  at  विचार  भूमि  ak  खेत  के  उन  जिनसे  इस  परियोजना  के  लिये  भूमि

 श्रजित  की  गई  के  संबंधियों  को  रोजगार  में  प्राथमिकता  देने का  श्नौर

 इस  परियोजना  के  लिए  aa  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है  श्रौर  यहं  कब  तक  पूरी  हो  जाने

 की  संभावना है  ।

 उद्योग  मंत्री  बृज  लाल  :  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरशन  लि०  ने  परियोजना  के
 लिए  भूमि

 का  अधिग्रहण  कर  लिया  है  तथा  स्थान  समतल  करने  का  कार्य  प्रायः  पूरा  हो  गया  है  ।  कच्चे  माल  का  संभरण
 तथा

 श्रवस्थापना  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  लिए  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  कारपोरेशन  ने  डिजाइन  तथा
 इंजीनियरी

 का  कार्य  करने हेतु  परामशंदाता  नियुक्त  कर  लिए  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है  भ्रौर  देर  से  मिलने  वाले
 वस्तुओं के  लिए  भी  क्रयादेश  दे  दिए  गए

 भूमि  श्रधिग्रहण  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  विस्थापित  परिवारों के  सदस्यों  के  लिए
 रोजगार  की  व्यवस्था  करने के  लिए  सरकार के  स्थायी  आदेश हैं  ।

 16.  14  करोड़  रुपए ।  परियोजना  अक्तूबर  1978  तक  पुरी  हो  जानी  चाहिए ।

 धर्मपुरी  जिले  में  भारो  उद्योग

 66.  श्री  के०  रामार्मति  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  तमिलनाडु ह  के  धर्मपुरी जिले  को  पिछड़ा  जिला  घोषित  किया  गया

 (  ख  )  क्या  वहां  पर  आरी  उद्योग  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  झर

 यदि  तो  उद्योगों  का  स्वरूप  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  बज  लाल  :  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  संस्थानों  से  रियायती

 वित्त
 प्राप्त  करने  की  पात्रता  हेतु  तमिलनाडु  के  धर्मपुरी  जिले

 को
 भौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित

 किया  गया  इसके  शभ्रतिरिक्त  श्रौद्योगिक  दृष्टि से  पिछड़े हुए  क्षेत्रों  में  नए  एकक  स्थापित  करने  हेतु
 केर्द्रीय  प्रत्यक्ष  wart  /  योजना  1971'  के  अझन्तगंत  निवेश  राजसहायता  प्राप्त  करने  की  पात्रता
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 att  हारूर  को  चुना  गया

 ae  वर्तमानदुसें  धर्मपुरी  जिले  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  भारी  उद्योग  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  इस  जिले  के  निजी  क्षेत्र  में  तीन  पार्टियों  को  टेक्सटाइल  मशीनरी  बनाने  वाले  एकक  स्थापित

 करने हेतु  लाइसेंस  जारी किए  गए  हैं

 मूल्य  पर्ची  लगाने  संबंधी  योजना

 67.  श्री  के०  टो०  कोसलराम  :  कया  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूल्य  लगाने  संबंधी  उस  योजना  को  छोड़  दिया  गया  जिसके  अधीन  सभी  उपभोक्ता

 भर
 wer  वस्तुझ्नों  पर  उन  का  मूल्य  लिखा  होंता  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  उसे  तमिलनाडू  में  लागू  किया  जा  रहा  है  ;

 सम्पूर्ण भारत  में  इस  योजना  को  समान  रूप  से  प्रभावी  करने  के  लिए  उनका  क्या  कार्यवाही

 करने  का  बिचार श्रौर

 a  क्या  उन्हें  पता  है  कि  श्राम  चुनावों  के  बाद  तमिलनाडु  में  दुकानदार ों  ने  मूल्य  पचियां  हटा  दी

 जी  नहीं नागरिक  पुर्ति  site  सहकारिता  मंत्री  सोहन
 :

 श्राफ  प्राइसेस  एंड  मंन्टेनेन्स  श्राफ  श्रार्डर  के  श्रन्तर्गत

 qea-Tat  लगाने  की  योजना  लागू  है  ।

 मूल्य  तथा  स्टाक  प्रदर्शित  करने  की  योजना  सभी  राज्यों  में  लागू

 (7)  शाम  चुनावों  के  बाद  तमिलनाडू  में  उक्त
 mee  का  झाम  उल्लंघन  की  सूचना  नहीं  मिली  है

 ।

 उल्लघन के  श्रलग  मामलों में  कानून  के  श्रनुसार  पिछले  महीनों  की  तरह  1977  में  भी  कारवाई की  गई

 Expenditure  on  tours  performed  by  Shri  Sanjay  Gandhi

 68.  SHRI  HUKMDEO  NARAIN  YADAV:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 ipleased  to  state  :

 f

 (a)  the  State-wise  expenditure  incurred  on  the  arrangements  made  for  the  tours  and  the
 meetings  of  Sanjay  Gandhi  from  July,  1975  to  Januar
 was  borne;

 y,  1977  and  by  whom  this  expenditure

 (b)  under  what  authority  and  with  whose  permission  he  made  use  of  the  official  aero-

 ‘the  Government  organisations;  and

 planes  and  with  whose  permission  he  performed  stone  laying  and  inauguration  ceremonies  of

 (0)  whether  Government  propose  to  conduct  an  inquiry  into  the  anti-national  activities
 committed  by  him  during  Emergency,  if  so,  by  what  time  ?

 MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHRI  CHARAN  SINGH)  :  (a)  &  (b)  The
 information  is  being  collected  from  the  State  Governments  and  Union  Territ  ory  Administra-
 tions.

 (c)  The  question  of  enquirin  g  into  excesses,  misdeeds  and  malpractices  committed  during the  emergency  has  already  been  raised  in  the  House  in  a  Private  Members  Resolution  tabled by  Shri  Jyotirmoy  Bosu.
 issue  will  be  r

 The  Government  are  examining  the  matte:  and  a  statement  on  the
 1806  in  the  current  Session  of  the  Hous  e.
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 ह

 चित्तर जिले  में  उद्योग

 69.
 श्री

 पी०  राजगोपालन a  :  कया  उद्योग  मंज्ञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  wee  प्रदेश  के  चित्तूर  जिले  में  कोई  भारी  उद्योग
 प्रारम्भ

 कर
 रही  श्र

 यदि  तो  किस  तारीख से  ?

 उद्योग  मंत्री  बुज
 लाल

 :  और  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  are  प्रदेश  राज्य

 के  चित्तूर  जिने  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में में  किसी  भी  भारी  उद्योग  के  स्थापित  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारो  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्‍ली  में  डेलीगेटों का  चनाव

 70.
 श्री  शिव  सम्पत :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्‍ली के  उप-नियमों

 में यह  व्यवस्था  है  fe  निदेशक  मंडल  द्वारा  बनाए  गए  निर्वाचन क्षेत्र  में  प्रत्येक  500  सदस्यों या  उसके
 भाग  के  लिए  एक  डेलीगेट  के  अनुपात  से  सदस्यों  द्वारा  डेलीगेट  चुने  जाते

 (@)  क्या  समिति के  निदेशक  मंडल  ने  वर्ष  1977  के  दौरान  डेलीगेटों  के  चुनाव  के  लिए  निर्णय

 किया है  कि  यदि  एक निर्वाचन  क्षेत्र में  समिति  के  सदस्यों की  संख्या  750  या  अमिय  हो  तभी  दो  डेलीगेट

 चुने  जाने  की  malate  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  विशेष  कारण  हैं  और  क्या  इस  बीच  उपनियमों  में  इस  प्रकार  का  संशोधन
 करने  के  लिए  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  गई

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  श्रार०  जी  श्रीमान

 जी  श्रीमान  ।

 )  बोर्ड  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  चूंकि  उपनियमों  में  कोई  संशोधन  भ्रन्तग्रस्त  नहीं  हैं  इसलिए  इस
 विशेष  प्रश्न  को  सहकारी

 समितियों
 के  रजिस्ट्रार  को  भेजें  जाने  का

 प्रश्न
 नहीं  उठता ।  डेलीगेटों  की

 wen  को  उचित  dma में में  रखे  जाने  के  व्यावहारिक  विचार  को  ध्यान  में में  रखते  हुए  दिया  गया

 रामन  पन  बिजली  परियोजना

 71.  श्री  के०  बी०  न्न्त ठ्ती  क्या  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  ai  ने  रामन  पन-बिजली  परियोजना  पर  स्वीकृति दे  दी

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  लागत  त्

 इस  परियोजना  को  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  नहीं ।  रमन  परियोजना की  स्वीकृति  के  लिए

 अनुमोदन  देने  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 प्रौर  इस  अ्रवस्था में  प्रश्न  नहीं  उठता |

 Grant  of  Indian  Citizenship  to  migrants  to  Kutch

 72  SHRI  ANANTRAY  DEVSHANKAR  DAVE:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS

 be  pleased  to  state :

 (a)  the  reasons  for  not  granting  Indian  citizenship  to  people  of  Sodha  community  who

 had  migrated  to  Kutch  after  the  Indo-Pak  war;  and

 (b)  whether  they  had  requested  Government  in  this  regard  several  times  and  if  so,  the

 action  proposed  to  be  taken  by  Government  thereon  ?

 MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHRI  CHARAN  SINGH) :  (a)  &  (bd)
 Some  representations  had  been  received  from  persons  belonging  to  Sodha  community  request-
 ing  for  grant  of  Indian  citizenship.  Having  regard  to  all  the  a sh  spects  it  was  not  deemed
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 appropriate  to  grant  them  this  facility.  It  i  nopea honed  that  Pakistan  Government  will  take

 appropriate  measures  to  create  the  necessary  conditions  to  enable  the  affected  persons  to

 keturn  to  their  homes  in  Pakistan  in  safety  and  honour.

 Deployment  of  CRP  in  Bihar

 73.  SHRI  CHANDRADEO  PRASAD  VERMA:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS

 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  CRP  was  deployed  in  Bihar  in  considerable  strength;  and

 (b)  if  so,  the  strength  and  utility  thereof  ?

 MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH)  :  (a)  &  (b)

 Prior  to  the  declaration  of  holding  of  the  recent  elections  to  Lok  Sabha,  four  bns.  of  CRP

 had  been  made  available  to  the  Government  of  Bihar  at  their  request  to  assist  them  in  the

 maintenance  of  Law  and  order.  For  the  maintenance  of  law  and  order  during  elections,  at

 the  request  of  the  State  Government;  additional  24  battalions  of  CRP  were  made  available

 to  them.  These  additional  bns.  have  since  been  withdrawn  and  at  present  four  CRP  bns.  are

 left  with  the  State  Government.

 Allocation  for  Development  of  Bihar  in  Fifth  Plan

 74.  SHRI  YUVRAJ  :  Will  the  Minister  of  PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Government  have  made  allocations  in  the  Fifth  Five  Year  Plan

 for  planned  development  of  Bihar;

 (b)  if  so  the  amount  thereof;  and

 (c)  the  time  by  which  Government  propose  to  give  assistance  keeping  in  view  the  popu-
 lation  and  backwardness  of  the  State  ?

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI  MORARJI  DESAI):  (a)  to  (c)  The  size  of  the  Plam
 of  all  the  States  was  finalised  at  the  meeting  of  the  National  Development  Council  which  met
 in  New  Delhi  on  September  24-25,  1976  in  connection  with  the  finalisation  of  the  Fifth  Five
 Year  Plan.  The  outlay  for  Bihar  for  the  entire  five-year  period  amounts  to  Rs.  1,269.06
 crores.  The  allocation  of  Central  assistance  to  the  States  is  in  accordance  with  the  formula

 accepted  by  all  the  States  and  takes  into  account  not  only  population,  backwardness  expressed
 in  terms  of  per  capita  income  but  also  efforts  at  resource  mobilisation  of  States  concerned
 as  well  as  special  problems.

 Workers  arrested  in  Madhya  Pradesh  during  Emergency

 75.  SHRI  NIRMAL  CHANDRA  JAIN:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  categories  of  Workers  for  the  arrest  of  whom  orders  were  issued  by  the  Central
 Government  to  the  Government  of  Madhya  Pradesh  or  their  officials  at  the  time  emergency
 was  proclaimed  on  25/26th  June  1975;  and

 (b)  whether  the  said  order  or  other  orders  relating  to  arrest  are  still  available  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH)  :  (a)  No
 orders  were  issued  to  the  Government  of  Madhya  Pradesh  specifying  the  categories  of  Govern-
 ment  Officials  to  be  arrested,  at  the  time  of  proclamation  of  emergency  in  June,  1975.

 (b)  Does  not  arise.

 श्रापात्‌  स्थिति  के  दौरान  जेलों  में  राजनीतिक  बंदियों  पर  किये  गये  श्रत्याचारों  की  जांच
 76.

 श्री  हरि  विष्णु  कया  गृह  Gat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का
 26  1975  से  area  हुई  आपात  स्थिति  के  दौरान  विभिन्न  जेलों  में

 राजनीतिक बंदियों  पर  किए  गए  अत्याचारों  की  जांच  कराने का  विचार  श्रौर
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 (a)  यदि  तो  कब  श्र  उसके  निर्देश पद  क्या

 गृह  मंत्री  चरण  :  तथा  सरकार को  इस  प्रकार  की  श्राम  शिकायतों  की

 कारी  है
 ।

 यदि  विशिष्ट  शिकायतें  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  जाती  तो  क्या  उनकी  जांच  की  जानी  चाहिए

 शर  किसी
 खास  मामले

 के  बारे  किस  ढंग  से  जांच  की  जानी  इसके  बारे  में  मामले  के  गुण-दोष
 के  ora  पर  निर्णय  किया  जायगा  ।

 Political  detenus  under  Section  16-A  of  M.LS.A.

 77.  SHRI  UGRASEN  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  persons  belonging  to  various  political  parties  detained  by  the  State
 Governments  under  Section  16-A  of  the  Maintenance  of  Internal  Security  Act  during  the

 period  ending  31st  January,  1977  since  the  declaration  of  the  State  of  Emergency  on  26th
 June,  1975;

 (b)  the  number  of  persons  still  in  jails;  and

 (c)  the  number  of  political  detenus  who  died  in  jails  during  the  period  between  1975-76
 and  31st  January,  1977  along  with  the  names  of  prominent  persons  among  them  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH):  (a)  As
 on  29th  January  1977,  2861  persons  belonging  to  various  political  parties,  and  in  whose
 cases  Section  16-A  of  the  Maintenance  of  Internal  Security  Act,  1971  was  invoked,  were  in

 detention.  State-wise  break-up  is  given  in  the  attached  statement.

 The  information  regarding  the  number  of  persons  belonging  to  the  various  political  parties
 detained  under  Section  16-A  of  the  Maintenance  of  Internal  Security  Act,  1971,  during  the

 period  26th  June,  1975  to  31st  January,  1977  is  being  collected  from  the  State  Governments
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  With  the  revocation  of  emergency  proclaimed  on  25th  June,  1975,  Section  16-A  of

 the  Maintenance  of  Internal  Security  Act,  1971,  has  lapsed.  All  persons  detained  under  this

 Section  of  the  Act  have  been  released  from  detention.

 (c)  The  information  is  being  collected  from  the  State  Governments  and  will  be  laid  on

 the  table  of  the  House.

 Statement

 Statement  showing  State-wise  break-up  of  persons  belonging  to  various Yall)  political  parties
 M ६11  11%. aint,  as  on in  detention  under  Section  16-A  of  the  enance  of  Internal  Security  Act,  1971

 29-1-1977.

 Name  of  State/Union  Territory  Number  of  political  detenus
 SlL.N

 1 10.0  2  3

 Andhra  Pradesh  19

 13 Assam

 Bihar  230

 17 Gujarat

 Haryana  45

 Himachal  Prad  Vor श््ध्ि

 15 Jammu  &  Kashmir

 द्  Karnataka  2Q

 Kerala  34

 846 10  Madhya  Pradesh

 11  Maharashtra  697

 12  Manipur
 13

 Meghalaya अ  क
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 1899
 (14)

 1  2

 14  Nagaland
 15  Orissa  37
 16 au  Punjab  22
 17.  Rajasthan
 18  Sikkim
 18  Tamil  Nadu  61
 20  Tripura  18
 21  Uttar  Pradesh  681
 22  West  Bengal  31
 23  Arunachal  Pradesh
 24  Andaman  &  Nicobar  Islands
 25.0  Chandigarh
 26  Dadra  &  Nagar  Haveli
 27  Delhi  44
 28  Goa  Daman  &  Diu
 29  Lakshad  weep

 Mizoram  12
 31  Pondicherry
 32  Central  Government

 Total  2861

 Subsistence  Allowance  of  Families  of  Political  Persons  Detained  Under  MISA

 78  SHRI  CHHABIRAM  ARGAL
 SHRI  BASHIR  AHMAD  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 SHRI  UGRASEN

 to  state

 (a)  the  States  where  subsistence  allowance  was  paid  to  the  families  of  persons  belong-

 ing  to  political  parties  detained  under  MISA  and  also  the  names  of  those  States  where
 no  such  allowance  was  paid;

 (b)  the  number  of  persons  to  whom  this  allowance  was  paid  alongwith  the  amount
 of  monthly  allowance  paid  and  the  total  expenditure  incurred  by  the  States  on  the  pay-
 ment  of  subsistence  allowance:  and

 (c)  the  names  of  States  in  which  the  request  for  this  allowance  was  turned  down  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH)  :  (a)  to

 (c)  The  information  is  being  collected  from  the  State  Governments  and  will  be  laid  on

 the  Table  of  the  House.

 केरल  के  विचाराधीन  श्रावेदन

 79.  के०  कुन्हम्बू  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लाइसेंस  लेने  हेतु  केरल  के  कुल  कितने  शझ्रावेदन  मंत्रालय  के  विचाराधीन  और

 उन  झावेदनों पर  निर्णय  लेने के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 उद्योग  मंत्री  बुजलाल  :  तथा  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  केरल  से  31-3-77

 तक  प्राप्त  झ्ावेदन-पत्नों  में  से  कूल  14  श्रावेदन-पत्न  विचाराधीन  wei  झ्रौद्योगिक  लाइसेंस  के

 पन्नों  पर  निर्णय  लेते  समय  भ्रवस्थापना  संबंधी  कच्चे  जानकारी  की  उपलब्धता  की
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 Chaitra  16,  1899  (Saka) Written

 ष्ठापित  क्षमता  anf  wae  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  विचाराधीन  श्रावेदन-पत्नों  को  यथाशीघ्र

 निपटाने के  लिए  सभी  संभव  प्रयास किए  जा  रहे

 रक्षा  मंत्रालय  में  wa w qa  मंत्री  द्वारा  भारतीय  वायुसेना  के  विमानों  का  उपयोग

 80.  श्री  गणनाय  प्रधान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 \
 {

 रक्षा  मंत्रालय में  भूतपूव॑राज्य-मंत्री  श्री जण०  वी०  पटनायक ने  1976  से  15
 1977  के  दौरान  वायु  सेना  के  विमानों  का  कितनी  बार  उपयोग  शर

 उनकी  avant  के  क्या  प्रयोजन  थे  ate  उन्होंने  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  श्री  जानकी  बल्लभ  ways  रक्षा  राज्य  को

 मांग-पत्न  पर  भारतीय  वायु  सेना  श्रति  विशिष्ट  व्यक्ति  विमान  wo  एफ०  वी ०  भ्राई०  में  64  सार्टी

 दी  गईं  ।

 श्री  जानकी  बल्लभ  पटनायक  द्वारा जिन  स्थानों  की  यात्रा की  गई  वे  संलग्न  विवरण में  दिए  गए

 हैं  ।  [ararera A सें  रखा  देखिए  संख्या  एल०  |  यात्राओं के सही के  सही  प्रयोजन  का  पता  नहीं  है
 |

 fr  भूतपूर्व  मंत्री  के  सचिवालय  द्वारा  दिये  गए  यात्नी  पद्नों  मैनिफेस्टों  में  सभी  यात्राओं  को  सरकारी

 प्रमाणित किया  गया  है

 विदर्भ  क्षेत्र में  एक  प्रसारण  hee

 की  स्थापना

 81.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  महाराष्ट्र सरकार  ने  पांचवीं  योजना  के  दौरान  विदर्भ  क्षेत्र  में  एक  प्रसारण  केन्द्र की  स्थापना

 के  बारे में  एक  प्रस्ताव भेजा  आर

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  करने  का  विचार

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  a

 महाराष्ट्र  विदर्भ  क्षेत्र  पहने ही  राज्य  में  स्थित  श्राकाशवाणी  के  वर्तमान  केन्द्रों की

 मिक  सेवा  क्षेत्र के  भीतर  श्राता  इस  क्षेत्र में  कोई  नया  केन्द्र  स्थापित  करने  का  तत्काल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 रूगण  लघु  श्रौद्योगिक  एकक

 82.  श्री  बबन्त  साठ  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रुगग  लघु  झौद्योगिक  एककों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 क्या  रुगग  एककों का
 प्रश्न  बहुत  गम्भीर  हो  गया  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने का

 उद्योग  मंत्री  बृजलाल  :  शर  लघु  उद्योगों  की  गणना  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  1972

 में  12151  रुगण  एकक  थे  ।  उन  एककों  की  राज्यवार  संख्या  श्रनुबंध  में  दी  गई  इसके  पश्चात्‌  लघु  एककों

 की  कोई  ate  गणना  नहीं  की  गई  है  |

 ATq ge wo  एककों  के  प्रकरणों  का  विश्लेषण  करने  तथा  इन  एककों  को  सहायता  उपलब्ध
 कराने के  लिए  राज्य  सरकार के  उद्योग  सचिव की  श्रध्यक्षता  मं  राज्य

 स्तर
 की  समन्वय

 समितियां लघु
 उद्योग  सेवा  संस्थानों  के  निदेशक  इन  समितियों के  सदस्य  सचिव
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 क्रम  स०  राज्य  का  नाम  लघु  उद्योगों  गणना  के  झनुसार

 1972  में  रुगण  एककों  की  संख्या
 रॉ Soe  ee rere  et  a  ee  te  et  एना  डि  पीए

 आई  प्रदेश  726

 269

 512 बिहार

 1116

 737

 हिमाचल  प्रदेश  250

 जम्मू  कश्मी र
 142

 424

 298

 10  मध्य  प्रदेश  572

 11  महाराष्ट्र  968

 12  23

 13  मेघालय  16

 14  नागालण्ड

 15  162

 16  पजाब  686

 17  राजस्थान  620

 18  सिक्किम  बात  "३

 19.  तमिलनाड  1332

 20  41

 21  उत्तर  प्रदेश  465

 22  पश्चिम  बंगाल  2401
 मॉलिए  ee

 क्रम  स०  संघ  शासित  प्रदेश  का  नाम  लघु  उद्योगों  की  गणना के  श्रनुसार  1972

 में  ay  एककों  की  संख्या
 मए  नए  ला  A  लिाडा  et

 अंडमान  व  निकोबार  दीप  क  ा

 माणा अरुणाचल  प्रदेश  o  क

 32

 दादरा  व  नागर  हवेली

 187

 दमन  aie  द्वीप  94

 लक्षद्वीप

 पांडचेरी  66

 12151

 29
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 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देना
 83.

 श्री  fear  लाल  सक्सेना
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पेंशन  योजना  के  area  से  लेकर  अब  तक  प्रतिवर्ष  केन्द्रीय  सरकार  को  कुल  कितने  स्वतन्त्रता
 सेनानियों

 ने  पेंशन  ate  श्रन्य  प्रकार  की  सहायता  के  लिए  me wN  दिए  थे  शरीर  राज्यवार  कितने

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  श्रावेदन  मंजूर  किए  कितनों  के  नामंजूर  किए  गए  ate  कितनों  के  राज्य-वार
 धीन  हैं  शौर  उनके  कारण  ak

 (@)  उक्त  योजना  के  ones  से  ae  तक  प्रतिवर्ष  स्वतन्त्रता  सेनानियों को  पेंशन  के  रूप में  कुल  कितनी
 राशि दी  गई  ?

 गृह  wat  चरण  :  (i)  वर्ष  1972-73  से  197677  तक  के  लिए  स्वीकृत

 तथा  नामंजूर  किए  गए  श्रावेदन  की  कुल  संख्या  का  राजर ष्न  गज  bes  कि  र  विवरण  1  से  ४  तक  के  अ्रनुलग्नक  [seer

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-103/77]  में  दिया  गया  है  31-3-77  निम्नलिखित  राज्यों  के  607

 मामले  निपटान  के  लिए  लम्बित  q:i—  *

 1.  म्रांध्र  प्रदेश  6

 2.  बिहार  .  567

 3.  केरल  34

 जोड़
 ध

 e  607

 ये  झावेदन  पत्र  अभी  हाल  ही  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  उनकी  गज  की प  ज  1  रही  &V104

 की  कमी  के  कारण  फाइल  कर  दिए गए

 (ii)  जहां  तक  wer  सहायता  का  संबंध  है  वह  पात्र  मामलों  में  गृह  मंत्री  के  स्वेच्छानुकन  से

 से  दी  जा  रही  gi  इस  भ्रनुदान  से  जिन  सेनानियों को  सहायता  दी  गई  है  उनकी  राज्यवार  वर्ष  वार  संख्या

 | है  [aearert  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  -103/77] में  दी  गई  है  ।

 (3)  सकता  Gated  Gee?  मोजा  के  )  होक  से  शाद
 उस  पर

 किया  गया  व्यय  इस  प्रकार

 ष  वास्तविक  रुपये  करोड़ों  में

 1972-73  0  63

 1973-74  16  32

 1974-75  2  96

 1975-76  24,11

 25.00  ) 1976-77

 सिविल  श्रौर  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन

 84.  श्री  बशीर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की कृपा ध्  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  श्रौर  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  125  में
 हाल में  किए  गए  संशोधनों का  निरसन  करने का  श्र

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है
 ।

 गृह  मंत्री  Fag )
 :

 ज़ी  श्रीमान  ।

 (a) )  प्रश्न नहीं  उठता
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 भारत  रक्षा  नियमों  anita  न नजरबन्द  व्यवितयों  के  विरुद्ध  मामलों  का  वापस  लिया  जाना

 85.  श्रहमव  :  क्या  vi  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  रक्षा  नियमों  के  adie  नजरबन्द  व्यक्तियों  के  ब्यौरे  केन्द्र  को

 तत्काल  भेजने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  निदेश  देने  का  शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  श्रापात
 के  दौरान

 शुरू  किए  गए
 ऐसे  सभी  मामले वापस  लेने

 के  बारे में  mer  जारी  करने का  है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  faz)  तथा  सरकार  ने  उन  मामलों  के  ब्यौरे  नहीं  मांगे  हैं  जिन

 में  भा०  र०  प्रा०  सु०  नि०  के  श्रधीन  कारवाई की  गई  है  afew  राज्य  सरकारों तथा  संघ  राज्य  प्रशासनों  को  यह

 अनुरोध  करते  हुए
 निदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  झाथिक  श्रपराधों  तथा  हिंसक  कार्यों  के  मामलों

 को
 छोड़कर

 सभी  मामले  वापस  लेने  के  विचार से  ऐ  से  सभी  मामलों  का  पुनरीक्षण  किया  जाए  ।  ये  च्  उन  afaqant
 पर  भी  लाग  होते  हूँ  जिन्होंने  न्यायालयों  हारा  दी  गई  सजाएं  नहीं  काटी हैं  तथा  राज्य  सरकारों  तथा  संघ

 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  शभ्राधिक  ग्रपराधियों तथा  हिसक  कार्यों में  भ्रन्तग्रंस्त  व्यक्तियों को  छोड़कर  श्रापात
 स्थिति के  दौरान  भारत  रक्षा  तथा  grater  सरक्षा  नियमों  के  अधीन  अपराधों  के  उन  सभी  श्रपराधियों की

 सजा  जो  कटी  नहीं  गई  को  माफ  करने  के  लिए  सलाह  दी  गई  हे  ।

 Production  and  Demand  of  Energy

 86  HRI  NARAYAN  KRISHNA  SHEJWALKAR  :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be

 pleased  to  state;

 (a)  the  extent  to  which  production  and  demand  of  energy  increased  during  the  last

 two  years:  and

 (b)  the  extent  to  which  the  production  fell  short  of  the  demand  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  (a)  &  (b)  The

 net  demand  of  electrical  energy  and  production  at  the  generating  station  bus  bars  and

 corresponding  shortfall  during  the  last  three  vears  are  given  below.  Percentage  increase

 in  demand  and  production  from  1974-75  to  1975-76  and  from  1975-76  to  1976-77  are

 alsa  given

 (All  figures  in  million  units)
 Demand  Percentage  Production  Percentage  hortfall

 increase  incr€as¢  111
 in  demand  production

 a  tee  ene

 1974-75  80255  4-05  13-8  14709 65546
 ॥  ह f

 1975-76  83508  |  74609  “  8899

 1976-77  88482  5:09  83266  6  i  5216

 स्वाधीनता  सेनानियों  को  पेंशन  की  waratt

 7.  श्री  श्रण्णा  साहेब  गोटखिणष्डे  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 स्वाधीनता  सेनानियों  को  पेन्शन  की  श्रदायगी  पर  सरकार  द्वारा  कितना  मासिक  तथा  वार्षिक  खच

 किया जा  रहा

 ऐसे  जाली  पेन्शनरों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जिनके  बारे  में  अरब  तक  सरकार  को  जानकारी

 प्राप्त  हुई  है  ate  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?
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 ति

 गृह  मंत्री  चरण  :  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  के  भूगतान  के  बारे  में  ब्यय

 के  ् प्राकड़  निम्नलिखित हैं

 qe  वास्तविक  व्यय

 रुपये  करोड़ों  में  )
 1972-73  63

 1973-74  16  32

 1974-75  22  96

 1975-76  .  24  11

 OR 1976-77  «  a)  00  (qataart ) ) )

 बर्ष  1976-77  के  दौरान  aaa  मासिक  व्यय  लगभग  2.01  करोड़  रुपये  हूँ  ।

 श्रलग-म्लग  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  उन्होंने गलत  श्रौर  झूठी

 सूचना|/साक्ष्य  प्रस्तुत  करके  पेंशन  लेने  का  प्रबन्ध  किया  है  श्रथवा  प्रयत्न कर  रहे  ऐसी  शिकायतों की  जांच

 उपलब्ध  रिकार्डों के  भ्रनुसार  की  जाती  है  तथा  संदेह  के  मामलों  में  सत्यापन  तथा  शीघ्र  उत्तर  के  लिए  संबंधित
 राज्य  सरकार  को  लिखा  जाता  है  ।  ऐसे  मामलों  जहां  पक्का  श्रनुमान है  कि  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  लेने

 का  हकदार  नहीं  श्रगली  जांच  पड़ताल  होने तक  पेंशन  स्थगित  करने  के  लिए  कार्रवाई  तत्काल  की  जाती

 है  के  पूरी  होने  यदि  पेंशन  गलत  तरीके  से  प्राप्त की  गई  पायी  जाती  है  तो  इसे  रद्द  कर  दिया

 जाता  है  श्रौर  उसको  वसूल  करने  के  बारे  में  भ्रावश्यक  कारंबाई  की  जाती  है  ।  जहां  यह  पाया  जाता है  कि

 संबंधित  व्यक्ति  ने  पेंशन  लेने  के  लिए  जालसाजी  के  तरीके  श्रपनाए  राज्य  सरकारों  से  संबंधित  व्यक्ति पर

 श्रभियोग  चलाने की  वांछनीयता  पर  विचार  करने  के  लिए  कहा  जाता  है  |

 प्राप्त  मामले  जिनमें  पेंशन  स्थागित  की  उन  मामलों  की  संख्या  जिनमें  Got  रोकी  अथवा

 फिर  से  चालू  की  गई  att  निपटान के  लिए  लम्बित  मामलों  की  राज्यवार संख्या  का  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 [wearer  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०

 अन्दमान  निकोबार  द्वोप  समूह  में  व्यवस्था

 88.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गृह  मंत्री
 :

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  अन्दमान  ale  निकोबार  द्वीप  समूह  में  सरकार  का  विचार  लोकप्रिय  व्यवस्था

 प्रदान  करने  का  AK

 यदि  हां, . तो तो  उसका  स्वरूप  क्या  होगा ?

 गृह  मंत्री  चरण
 :  आर  :  सरकार  को  मामने  में  भ्रभी  निर्णय  लेना  है  ।

 झन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह में

 89.  श्री  सनोरंजन भक्त  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अधिक  उद्योग  स्थापित  करने  का  श्रौर

 यदि  तो  क्या  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  उद्योग  की  स्थापना  हेतु  seam

 at  बिशेष  ध्यान  दिया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  बृज  लाल  वर्मा  )
 :

 जी  हां  ।

 श्रंडमान ate  निकोबार  द्वीप  समूह  भ्रौद्योगिक रूप  से  पिछड़े हुए  क्षेत्र  घाषित  किए  गए  हैं  तथा
 अंडमान  आर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  उद्योग  लगाने  बाले  उद्यमियों  को  रियायती  शर्तों  पर  वित्तीय
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 प्रायकर  में  छूट  निशुल्क  तकनीकी  परामश  पूंजी  निवेश  के  लिए  Taga  परिवहन  संबंधी

 शजसहायता  wife  जैसे  विशेष  प्रोत्साहन  उपलब्ध हैं  ।  इन  उद्यमियों  ग्रामीण उद्योग  परियोजना  कार्येक्रम

 के  mente  दिए  जाने  वाले  लाभ  भी  उपलब्ध हैं

 राजनैतिक  बन्दियों  को  राजक्षमा

 90.  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  देश  के  सभी  राज्यों  में  नजरबन्द  तथा  सजा  प्राप्त  राजनैतिक  बन्दियों  को

 क्षमा  की  घोषणा  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  सभी  गिरफ्तारी  वारंट  वापस  ले  लिए  जायेंगे  तथा  राजनैतिक  दलों  के  नेताप्नों  तथा

 कार्यकर्त्ताश्रों  के  विरुद्ध  चलाए  गए  मामले  भी  वापस  ले  लिए  शौर

 क्या  सभी  महिला  राजनैतिक  बन्दियों  को  सजा  माफ  कर  दी  जाएगी  तौर  उन्हें  रिहा  कर  दिया

 लाएगा ?

 गृह  मंत्री  चरण  fag):  से  :  25  1975  को  उद्घोषित  श्रापात  स्थिति  के  21

 1977  को  रह  किए  जाने  के  बाद  are  स्थिति  के  उद्देश्य  के  लिए  ऑभ्रात्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखना

 1971  की  धारा  के  ह. प्रन्तगत  नज़रबन्द  सभी  व्यक्ति  रिहा  कर  दिए  गए  हैं  ।  25

 1977 को  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  प्रशासनों  को  भारत  रक्षा  व  श्रान्तरिक  सुरक्षा  नियमों  के

 अन्तर्गत  उन  जिन के  विरुद्ध  कार्रवाई की  के  मामलों  का  पुनरीक्षण करने  के  लिए  भी  निदेश

 जारी किए  गए  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  श्राधिक  श्रपराधियों  तथा  हिंसक  कार्यों में  दोषी  पाये  गए  व्यक्तियों

 के  मामलों को  छोड़कर  न्यायालयों में  विचारण  के  लिए  लम्बित  मामलों  wea  जांच  पड़ताल  के  लिए  लम्बित
 मामलों को  वापस  लेने  जिनके  मामलों  में  पहले  सजा  दी  जा  चुकी  हूँ  किन्तु  सजा  काटी  नहीं  गई  है
 को  माफ  करने  की  सलाह  गई  है

 area  स्थिति  के  दौरान  ateratizat  द्वारा  को  गई  ज्यादतियों के  लिये  जांच  झ्रायोग  की  स्थापना

 91.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अ्रापात  स्थिति  के  दौरान  परिवार  नियोजन  के  नाम  पर  अधिकारियों

 द्वारा  किए गए  कुकृत्यों  श्रौर  ज्यादतियों  की  जांच  के  लिए  एक  जांच  श्रायोग  स्थापित  करने का  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया

 प्रधान  |  मंत्री  सोरारजी  श्रार०  :  श्र (a)  :  जांच  श्रायोग  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं है  लेकिन  किसी  से  यदि  कोई  खास  शिकायत  मिलती  है  तो  इसकी  जांच  की  जाएगी  श्रौर  जहां  कहीं  भी  शिकायत

 सही  पाई  गई  उस  मासने  में  श्रावश्यक  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 भारतीय  भाषाओं  के  छोटे  समाचार  पत्नों|पत्रिकात्ं  के  साथ  aq . weqt  व्यवहार

 92.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  श्रव्य  we  दुश्य

 प्रचार  निदेशालय का  भारतीय  भाषाओं के  छोटे  समाचार  के  साथ  अ्रनुग्रहपूर्ण  व्यवहार  करने

 हेतु  प्रयोग  करने  के  संबंध  में  सरकार  के  क्या  विचार

 सुचना  site  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  प्रचार  की  विविध

 झावश्यकताशं  की  पूति  के  लिए  दिए  जाते  हैं  न  कि  वित्तीय  सहायता  के  उपाय  के  रूप  में  ।  इन  सीमाओं

 में  रहते  छोटे  a  aay दर्ज  के  समाचारपत्रों  विशेषकर उन  समाचारपत्रों  जो  भारतीय  areal में

 प्रकाशित  होते  का  सरकारी  विज्ञापनों  के  लिए  उपयोग  वर्जित  मात्रा  में  किया  जायेगा  ।  इसलिए इस  प्रश्न

 पर  विस्तार  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  fag  श्रमरीका  द्वारा  यूरेनियम  इंधन  को  सप्लाई

 95.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  परमाणु  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 या  अमरीका  द्वारा  तारापुर  परमाण पश्  बिजलीघर  के  लिए  यूरेनियम  इंधन  की  सप्लाई  के  समझौते

 का  नवीकरण  किया गया  है  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मा  बातें  क्या  ar

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  किस  भ्रवस्था  में  है  ?

 प्रधान  Hat
 मोरारजी  श्रार०  :  से  (7) :  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  लिए  समृद्ध

 यूरेनियम  की  सप्लाई  के  बारे  में  qatar  के  साथ  हुए  करार  की  भ्रवधि  अभी  समाप्त  नहीं  हुई  @
 इसलिए उस  करार  के  नवीकरण का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 फसल  काटने  को  मशीनों  का  निर्माण

 94.  श्री  ज्योतिर्मय aq:  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  फसल  काटने  की  मशीनों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 क्या  सरकार  ने  aaa  की  श्रनुमति  देने  का  निर्णय  किया  at

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  बृज  लाल  :  देश  में  श्रभी  फसल  काटने  वाली  स्वचालित  मशीनों  का  निर्माण

 नें  पहले  देश  में  बनाई नहीं  किया
 जा

 रहा  है  चलाई  जाने  वाली  फसल  काटने की

 जाती  थीं  किन्तु  इस  प्रकार  को  फसल  काटने  वाली  मशीन  की  मांग  न  होने  के  कारण  1974  से  इनका  उत्पादन

 झर  फसल  काटने  वाली  स्वचालित  मशीनों  को  देश  में  बनाए  जाने  के  लिए  योजना  संहित

 झायात  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 उद्योगों  का  बन्द  हो  जाना

 95.  श्री  ज्योतिमंय

 श्री  नवाब  सिंह  चौहान  ?  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्री  ato  कण  चन्द्रप्पन :

 1975  में  आन्तरिक  श्रापात  स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  बन्द  हुए  बड़े

 मध्य  स्तर  के  भ्रौर  छोटे  उद्योगों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी-कितनी है  :

 शभ्राज  तक  कितने  संस्थान  फिर  से  चालू हो  चुके

 सभी  संस्थानों को  फिर  से  चालू  करने के  लिए  सरकार  कदम  उठा  रही

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  बेरोजगार हुए  ?

 उद्योग  मंत्री  (att aor ATE बूज  लाल  :  :  से  :  जानकारी  इक्टूठी  की  जा  रही  सभापटल  पर

 रख  दी  जाएगी ।

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  गिरफ्तार  किये गये  राजनेतिक  cafe

 96.  श्री  ज्योतिमंय बसु  ग
 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित
 श्रीसती  पारवती  कृष्णन  \  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 श्री  alo  Ho  चन्द्रप्पन

 शी  यवराज  |

 1975  में  भ्रान्तरिक area  स्थिति  की  उद्घोषणा  के  बाद  भारत  रक्षा  नियमों  श्र

 के  अधीन  राजनीतिक  दलों  से  संबंधित  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  सुगमता

 से  पता  wr  सके  तो  उन्हें  किस-किस  धारा  एवं  उप-धारा  के  mete  गिरफ्तार  किया  गया );
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 तब  से  कितने  ब्यक्ति  रिहा  किए  जा  चके हैं  ;

 कितने  व्यक्तियों  को  sit  रिहा  किया  जाना  धौर

 यें  व्यक्ति  किन  कानूनों  की  किन  धाराओं  के  aa  ot  तरक  जेल  में

 गह  मंत्री  चरण  (4)  मांगी गई  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हे  झर  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 झापात  स्थिति  के  दौरान  भारत  रक्षा  नियम  तथा  भारतीय दं दंड  संहिता  को  धारा  107  श्र

 109  का  दुरुपयोग

 97.  श्री  ज्योतिमंय बसु

 श्री  छविराम ह
 at  लक्ष्मी  नारायण  /  व्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उनका  ध्यान  1975  से  1977  की  शभ्रवधि  के  दौरान  भारत  रक्षा

 नियम  तथा  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  107  श्रौर  109  का  बड़े  पैमाने  पर  दुरुपयोग  करने
 की

 श्रोर

 गया  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  श्रारोपों  की  पूरी  जांच  कराने  का

 क्या  सरकार  गिरफ्तारियों तथा  नजरबन्दियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  देगी
 ?

 गृह  मंत्री  (aterct acor fag) : चरण  fag):  से  :  सरकार  इस  तथ्य  की  सामान्य  शिकायतों
 से  झ्वगत है  ।

 क्या  जांच  करायी  जानी  चाहिए  तथा  जांच  किस  प्रकार से  करायी जानी  इस  निर्णय  पर  सरकार  सक्रिय
 रूप से  विचार कर  रही  gi

 इस  प्रश्न  के  संबंध  में  एक  विवरण  5-4-77 को  सभा  पटल  पर  रख  दया  गया

 झ्रापात  स्थिति  लाग  किये  जाने  के  कारण

 98.  श्री  समर  गुह

 श्री  RAL  लाल  गप्त
 1  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  कया  झापात  स्थिति  लागू  किए श्री  सुरज  भान

 शो  बशीर  श्रहमद

 जाने के  कथित  कारणों की  जांच  करने  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय  ara  नियुक्त
 जायेगा

 ?

 गृह  मंत्रो  चरण  fag)  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से

 विचार कर  रही  हू  ।

 gma  स्थिति  के  दौरान  सेंसर शिप  श्रादेश  के  श्रन्तगंत  दण्डित  समाचारपत्रों  के  नाम

 99.  श्री  समर  Te  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 स्थिति  के  दौरान  सेंसरशिप  अ्रादेशों के  acta  दण्डित  दैनिक  पत्नों  तथा  पत्नकाश्ं  सहित

 समाचार  फ्न्नों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 उनके  विरूद्ध  क्या  कायेवाही at  गई

 अपातकालीन स्थिति  के  दौरान
 q  निक  पत्न  तथा  पत्निकाओं  सहित  जिन  समाचारपत्नों  ने  भ्रपता

 प्रकाशन  बन्द  कर  दिया  उनके  नाम  क्या  शौर
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 इन  मामलों की  जांच  करने  तथा  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  को  बहाल  करने  हेतु  उपाय  सुझाने

 के  लिए  एक  झायोग  की  स्थापना  की  जायेगी  ?

 सुचना  धर  प्रसारण  मंत्री
 लाल

 कृष्ण  :  से  :  एक  विवरण  [wear  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  5/77]  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।  इस  विवरण  में  उन

 vat
 के  नाम  शामिल  नहीं  हैं  जो  सैंसरशिप  meet  तथा  मध्य  प्रदेश  सार्वजनिक  सुरक्षा  भ्रधिनियम  से  भिन्न

 कानून  के  विभिन्न  उपबन्धों  के  झन्तर्गत  दंडित किए  गए  हैँ

 स्थिति  तथा  20-+- 5  सुत्री  कार्यक्रम  का  श्रौचित्य  ठहराने  के  लिये  किताबों का  प्रकाशन

 100. श्री  समर  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  ने  पिछली  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  लागू  arma  स्थिति  a

 20-- 5  सुन्नी  कार्यक्रम  का  श्रौचित्य  ठहराने  के  लिए  जिन  पुस्तकों  तथा  पुस्तिकाओं  का  प्रकाशन  किया  उनके  नाम
 तथा  संख्या  क्या  है  ;

 (a)  उनके  प्रकाशन दर  कितना  व्यय  किया  गया  है  |

 स्थिति  पर  सरकार  के  दृष्टिकोण  के  समर्थन  में  quar  उसका  wife  ठहराने के  लिए

 शप्रथवा  उसका  प्रचार  करने  के  लिए  समाचारपत्नों  तथा  wa  पत्न-पत्निकाओं  को  कितने  मूल्य के  विज्ञापन
 दिए  ak

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंप्लालय  ने  झापातस्थिति  के  उपायों  का  अ्ौचित्य  ठहराने  तथा  उनके  प्रचार

 के  संबंध  में  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  है  ?

 सुचना  att  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राउवाणी  :  ara  स्थिति  और  पिछली  कांग्रेस  सरकार

 के
 2015

 सूत्री  कार्यक्रम  का  श्रौचित्य  ठहराने  के  लिए  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  ने  कुल  मिला  कर
 216

 पुस्तकें  पुस्तिकायें  प्रकाशित  की  ।  उनके नाम  एवं  संख्या  aah  वाली  एक  सूची  संलग्न  में  रखी
 गई  देखिए  ।  संख्या  एल०  जटी०  106/77]

 लगभग  1,  64,  39,850]  रुपये  |

 लगभग  1,  18,  00,000”  रुपए  |

 सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  ate  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आपात  स्थिति  के  दौरान  की  गई  facqarfeat

 101.  श्री  ato  सी०  काम्बले ं:
 श्री  हुकमनारायण  देव  यादव  f  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 झापात  स्थिति  के  दौरान  कितने  स्त्री  श्र  पुरुष  गिरफ्तार  किए  गए  ;

 ऐसे  गिरफ्तार  व्यक्तियों  की  qa  श्र  संगठनवार  संख्या  कितनी  क्या

 सभी  व्यक्तियों  को  aa  तक  किया  जा  चुका  है  ;

 क्या  इन  गिरफ्तार  व्यक्तियों  में  से  कुछ  व्यर्क्तियों  की  जेल  में
 या

 जेल  से  रिहाई  के  बाद  मृत्यु
 हो  गई  थी  उनकी  मृत्यु  के  मुख्य  कारण  हैं  ;  भौर

 क्या  गिरफ्तार किए  गए  शर  Bc  से  पूवे  बीमार  पड़ने  वाल  व्यक्तियों  के  तत्कालीन  सरकार
 को  कोई  अभ्यावेदन  भेजा  था  शर  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 गृह  मंत्री  चरण  faz)  :  25-6-1975 से  19-3-77 तक  की  श्रवधि  के  दौरान  झांसुका के  gels

 34,630  व्यक्ति  नज़रबन्द  किए गए  थे

 से  :  सूचन  plat  की  जा  रही  है  शर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 eee

 wet  प्रदेश  के  गांवों  मे  पीने  का  पानी

 102.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित
 :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मध्य  प्रदेश  को  उन  गांवों  तथा  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  की  व्यवस्था

 करने के  लिए  कोई  राशि  wafer  की  गई  है  जहां  भ्रादिवासी  ate  wer  पिछड़े  समुदाय  के  व्यक्ति

 रहते  र

 यदि  तो  वर्ष  1975-76  तथा  1976-77  में  कितनी-कितनी  राशि  श्रावंटित  की  गई  श्रौर

 उक्त  श्रवधि  के  दौरान  कितने  गांव  तथा  क्षेत्र  इससे  लाभान्वित  हुए ?

 गृह  मंत्री  चरण  Fag)  :  तथा  :  अर  wa  पिछड़े  समुदाय  के

 व्यक्ति
 जिन  गांवों  में  रहते  उनमें  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  नहीं  परन्तु

 ग्रामीण जल  सप्लाई  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  श्रावश्यकता  कार्यक्रम  के  म्रन्तर्गत  वर्ष  1975-76 झौर  1976-

 77
 के  लिए  400  लाख  रुपए  350  लाख  रुपए  की  व्यवस्था की  गई  ore  की  जाती है  कि  जिन

 क्षेत्रों  में  श्रादिवासी  wk  wer  पिछड़े  समुदाय  के  ब्यक्ति  रहते  उनको  मिलाकर  राज्य के  सभी

 ग्रामीण  क्षेत्र  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  a  जायेंगे  ।

 वांकुरा  wit  पुरुलिया  जिलों का  विकास
 ५

 103.  डा०  विजय  कुमार  संडल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  बांकुरा  we  पुरुलिया  जिले  श्रौद्योगिक दृष्टि  से  पिछड़ें हुए  और

 सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  में  कुटीर  उद्योग  शर  मध्यम  दर्जे  के  तथा  भारी  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  बुज  लाल  :  हां  ।

 इन  जिलों  में  उद्योग  स्थापित करने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदम  निम्नलिखित हैं  :--

 (1)  पुरुलिया  तथा  बांक्रा  जिलों  का  श्रौद्योगिक  दृष्टि से  पिछड़े  हुए  जिलों  के  रूप  में  चयन  लिया
 गया है  जिससे  वे  वित्तीय  संस्थानों से  रियायती  दर  पर  वित्त पाने  के  पात्र जाते

 (11)  पुरुलिया जिले  के  केन्द्र की  विनियोजना  राजसहायता  योजना  के  लिए  पात्र  केरू
 ।

 में  चयन  कर

 गया  है  ।

 (iti)  इन  दोनों  ही  जिलों  का  प्रौद्योगिक  संभाव्यता  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  है  तथा  उन  उद्योगों
 का

 लगा  लिया  गया  है  जिनमें  उद्योग  स्थापित  करने  की  गुंजाइश है  ।  पुरुलिया  में  उद्यमक्तात्रों को
 प्रेरणा देने  तथा  मौके  पर  उन्हें  परामर्श  देने  हेतु  श्रौद्योगिक  विकास  श्रभियान  श्रायोजित किए  गए

 हैं  तथा  बांकुरा में में  श्रौद्योगिक  विकास  श्रभियान पुर्व  सर्वेक्षण  कर  लिए गए  हैं  ।

 (iv)  ate  wear  प्रोत्साहन  रियायती  शर्तों  पर  मशीनरी का  संभरण  श्रादि  पिछड़े  जिलों  में

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उपलब्ध

 (v)  इन  जिलों  के  लिए  लघु  उद्योग  सेवा  कलकत्ता  गहन  सहायता  प्रदान

 करता है  ।  एक  को  aaa से  यह  जिने  सौंप  दिए गए  हैं  ।  वह  इन  जिलों  का

 दौरा  करता  उद्यमकर्त्ताश्नों  को  प्रेरित  करता  है  श्रौर  उद्योगों  का  विकास  करने  हेतु  तकनीकी

 सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 (vi)  लघु  उद्योगों  को  तकनीकी  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  बढ़ईगीरी  तथा  लुहारी  का

 विकास  करने  एक  विस्तार  केन्द्र  बांकुरा  में  कायेरत

 (vil)  पुरुलिया  जिने में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  सीमेंद  तथा  हाई  स्टील
 त

 उत्पादन

 की  परियोजनाएं  स्वीकृत  कर  दी  गई

 (viii)  पुरुलिया में  एक  नए  विकास  केन्द्र  का  विकास भी  किया  जा  रहा
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 (ix)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  want ने  इन  जिलों  में  56  -
 को  सहायता  दी  है  ।  इनमें  से  29

 केन्द्रों  में
 काम  हो  रहा  इनमें  7.0  52  लाख  रुपए  का  निवेश  हुमा  ।  1975-76  में  33. 59

 लाख  रुपए  उत्पादन  हुआ  और  लगभग  3000  लोगों  को  रोज़गार  प्रदान  किया  गया  ।

 (xX)  1974  में  पुरुलिया  तथा  बांकुरा  जिलों
 में  उद्योग  स्थापित करने  के  लिए  4  श्राशयपत्र

 तथा
 4

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे
 ।

 1975  में  6  पत्न  जारी  किए  गए  थ  तकनी  की
 विकास के  महानिदेशालय  में  दो  योजनाएं  पंजीयत  की  गई

 (xi)  ये  जिले  केन्द्रीय  ग्रामोद्योग  परियोजना  तथा  ग्रामीण  कारीगर  कार्येक्रम  के  अ्रन्तगंत  भी  श्रा
 जाते  है ं1

 इसके  waar  राज्य  सरकार  भी  संवर्धक  अभिकरणों  को  प्रोत्साहन  योजनाओं  के  माध्यम  से  इन  जिलों
 में

 उद्योग  स्थापित  करने के  लिए  प्रदान  करती

 राज्यों
 में  सीमा  सुरक्षा बल  तथा  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस का  तैनात  किया  जाना

 104.  भी
 सुशील  कुमार  धारा

 :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्यों में  केन्द्रीय  रिजर्व  सीमा  सुरक्षा बल  तथा  ऐसे ही way
 बलों  को  तैनात  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  नया  निर्णय  करने  का

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  कया  है ं?

 गृह  मंत्री  चरण
 :  तथा  :  प्रश्न  संविधान  के  ase  के

 उपबन्धों  के संदभ  में  यदि  ऐसा  है  तो  इस  मामले  का  संविधान  के  बयालिसवें  संशोधन  के  अन्य  उपबन्धों

 के  साथ  पुनरीक्षण  किया  जायगा

 Employees  of  Bokaro  Steel  Plant  Detained  under  DIR  and  MISA
 105.  SHRI  G.  YADAV:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state

 the  number  of  employees  of  the  Bokaro  Steel  Plant  in  Bihar  State  detained  under  MISA
 and  DIR  during  emergency  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHRI  CHARAN  SINGH)  :  Accord-
 ing  to  the  information  received  from  the  Government  of  Bihar,  no  employee  of  Bokaro
 Steel  Plant  was  detained  in  the  State  under  the  Maintenance  of  Internal  Security  Act,
 1971,  during  the  emergency.

 19  employees  of  the  Plant  were  arrested  under  the  Defence  and  Internal  S  ecurity
 of  India  Rules,  1971,  during  the  emergency.  The  State  Government  have  already  issued
 orders  for  withdrawal  of  cases  instituted  against  these

 employees.

 राज्यपालों की  नियुषित

 106.
 श्रीमती  चन्द्रावती  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  :

 राज्यपालों  at  नियुक्तियों  संबंधी  नियम  क्या  श्रौर वे  कितनी  झवधि  के  लिए  पद  पर

 रहते हैं  ;

 हरियाणा  के  स्वर्गीय  श्री  बी०  एन०  चक्रवर्ती  का  कार्यकाल  कब  समाप्त  और
 काल के  समाप्त  हो  जाने  के  उपरान्त  भी  वह  किन  नियमों के  aaa  पद  पर  शझ्रासीन झर

 यदि  वे  कार्यकाल  के  समाप्त  होने  के  उपरान्त  भी  श्रपने  पद  पर  शभ्रासीन रहें  तो  क्या  उन  पर
 हुआ  व्यय  उनके  उत्तराधिकारियों  से  वसूल  करने  का  विचार

 गृह  मंत्री  चरण  ree)  :  संविधान  के  उपबन्धों  के  किसी ,  राज्य  के  राज्यपाल  को

 राष्ट्रपति  द्वारा  at  हस्ताक्षर  भर  मुद्रा  सहित  श्रधिपत्न  द्वारा  नियुक्त  किया  जाता  है  ~ (WAST nd  155)।

 वह  राष्ट्रपति  के  प्रसाद  पर्यन्त  पद  धारण  करता  है  ।  राज्यपाल  के  पद  की  प्रवधि  उसके  पद-ग्रहण

 की  तारीख  से  पांच  ः  तक  परन्तु  ama  पद  की  प्रवधि  की  समाप्ति  हो  जाने पर  भी  राज्यपाल  श्रषने

 उत्तराधिकारी  के  पद-ग्रहण  तक  पद  धारण  किए  रहेगा  (aqTsoe  156)  ।  कोई  व्यक्ति  राज्यपाल  नियुक्त
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 होने का  नहीं  होता  जब  तक  कि  वह
 भारत  ग

 गरिक  न  हो  तथा  पैतीस  वर्ष  की  शरायु  प्री  न  कर

 चुका  हो  bad (aos J  157)  ।

 तथा  राज्यपाल  के  रूप  में  स्व
 ०

 श्री  बी०  एन०  चक्रवर्ती के  पद  सामान्य  अवधि  14-9-1972

 को  समाप्त  हो  गई  परन्तु  wt  उत्तराधिकारी  के  नियुक्त  होने  तक  श्रनुच्छेद  156  (  3)  के  उपबन्ध के

 अनुसार श्रपने  पद  की  श्रवधि  समाप्ति  के  बाद भी  पद  धारण  किए  रहे  ।  उनकी  पदावधि  समाप्त

 होने के  बाद  राज्यपाल के  रूप  में  उन  पर  हुए  ad को  उनके  उत्तराधिकारियों  से  वसूल  करने
 का

 प्रश्न

 नहीं  उठता  1

 Akashvani  and  Doordarshan  as  Autonomous  Corporations

 107.  SHRI  NARAYAN  KRISHNA  SHEJWALKAR  Will  the  Minister  of  INFORMA-

 TION  AND  BROADCASTING  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  in  the  event  of  formation  of  an  autonomous  organisation,  past  as  well

 as  present  service  conditions  of  the  employees  working  in  AIR  and  Television  departments
 would  be  taken  into  consideration  and  whether  the  irregularities  committed  earlier  would
 be  removed:  and

 (b)  if  so,  the  policy  and  procedure  in  this  regard  and  whether  any  steps  would  be

 taken  for  giving  justice  to  the  artistes  also?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.

 ADVANI)  :  (a)  &  (b)  :  The  question  of  conversion  of  Akashvani  and  Doordarshan  as
 Autonomous  Corporations  is,  at  present,  under  consideration.  It  is  premature  at  this

 stage  to  formulate  views  with  regard  to  other  matters.

 Alleged  Irregularities  by  Police  and  Officers  During  Emergency  Period

 108.  SHRI  NARAYAN  KRISHNA  SHEJWALKAR  Will  the  Minister  of  HOME
 AFFAIRS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  judicial  enquiry  is  proposed  to  be  conducted  into  the  irregularities
 committed  and  the  powers  misused  by  the  police  department  and  the  officers  respunsible

 i.e.,  during  the for  maintaining  law  and  order  during  the  last  20  months  emergency
 period;  and

 (b)  whether  the  victims  of  these  irregularities  will  be  paid  compensation  and  the

 guilty  punished  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH):  (a)  &

 (b)  The  demand  to  conduct  an  enquiry  into  the  excesses  committed  during  the  emergency
 is  already  under  consideration  of  the  Government.

 सध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों के  लिये  विशेष  योजना

 109.  डा०  बसन्त  कुमार  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशेष  पिछड़े  क्षेत्रो ंके  लिए  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  श्रौर  महाराष्ट्र  के  कितने

 क्षेत्र चूने  गए

 मध्य  प्रदेश  ate  महाराष्ट्र  के  उक्त  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  1975-76  1976-77  वर्षों

 में  कितनी  धनराशि  का  किया  शर

 उक्त  आ्रावंटित  धनराशि  में  से  1976-77  के  वर्षों  में  कितनी  धनराशि  का  वास्तविक

 उपयोग  किया  गया  ?

 प्रधानमंत्री  मोरारजी
 :

 से  एक  विवरण सभा  पटल  पर  प्रस्तुत

 विशेष  पिछड़े  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  सहायता  की  स्कीम  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  से  संबंधित  जहां
 5  भ ि  क्षेत्नों पर  भी  बिशेष  ध्यान रियायतीं  वित्त  और  निवेश  सहायता की  सुविधाएं प्रदान  की  जाती  हैं

 ~
 देने  की  झावश्यकता  जिनके  संबंध  में  सूचना  संलग्न  विवरण  की  क्रम  संख्या  (1),  (2)  श्रौर  (3)  म

 दी  गई  है

 39



 Written  Answers  16,  1899  (Saka)

 Av  क्
 थि

 pe

 हैं
 ao  fe

 L  =

 a
 tb  फ

 hs  ie

 ल्

 ir
 त

 b

 Bee

 L7

 पैट
 फट

 de  he,
 Le

 ज

 i

 ल्  E

 |

 rs

 च्  क
 नर

 de  |

 nw
 &  Zz

 lf

 |  प  ज

 L  =

 e&  धप ् थ्
 jc  ‘fe

 fr  ad

 ब  ढ  E

 1
 व  ह  क  ह

 ite  छि

 se  ‘te  डि

 ु
 iv

 Ie

 ्

 |  mp &
 ip?  bee  de

 1.0

 दए
 ि ह
 छि  फि

 हि  ae



 6  अप्रैल  1977

 ———

 mata  कालीन  स्थिति के  दौरान  पुलिस  गोलाबारों

 110.  श्री  कंवर
 लाल  गुप्ता  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 कालीन
 स्थिति  के  दौरान  पुलिस  द्वारा  की  गई  गोलाबारी  का  क्या  ब्यौरा  झ्ौर

 शझ्रापातकालीन  श्रवधि  के  दौरान  हताहतों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  श्रौर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  सूचना  एकत्रित  की  जा

 रही  है  झर  यथाशीघ्र  सदन के  पटल  पर  रख  जाएगी ।

 Persons  Killed  due  to  Firing  by  C.R.P.  and  B.S.F.  during  Emergency

 111  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be

 pleased  to  state

 (a)  the  place-wise  break-up  of  persons  killed  during  the  last  internal  emergency  as

 a  result  of  firing  resorted  to  by  the  C.R.P.  and  B.S.F.;

 (b)  the  number  of  times  these  forces  had  to  be  sent  to  various  States  indicating  the

 dates  in  which  and  places  where  they  were  sent;  and

 (c)  whether  these  forces  were  sent  on  the  request  of  State  Governments  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURY  CHARAN  SINGH)  :  (a)
 A  statement  [Placed  in  Library  See  No.  L.T.107/77]  showing  place-wise
 break-up  of  persons  killed  as  a  result  of  firing  by  the  C.R.P.  during  the  last  internal

 emergency  is  attached.  B.S.F.  did  not  resort  to  firing  while  deployed  for  internal  security
 duties.

 (b)  Two  statements  (Annexure-II  &  HI)  [Placed  in  Library  See  No.  L.T.107/77]

 indicating  number  of  Coys.  of  B.S.F./C.R.P.  deputed  to  different  States  for  internal

 security  duties  during  the  last  internal  emergency  are  attached.

 (c)  Yes,  Sir.

 Employees  of  Bhilai  Steel  Plant  Arrested  under  MISA

 112.  SHRI  MOHAN  BHAIYA:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  the  employees  of  Bhilai  Steel  Plant  arrested  under  MISA  during
 the  emergency:

 (b)  whether  financial  assistance  was  provided  to  the  families  of  the  MISA  detenus
 and  if  so,  the  amount  provided;  and

 (c)  whether  these  MISA  detenus  were  allowed  the  facility  of  parole  and  if  so,  the
 number  of  employees  who  availed  of  this  facility ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH):  (a)
 to  (c)  The  information  is  being  collected  from  the  State  Governmert  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  House.

 श्रापातकालीन  स्थिति  के  दौरान  अधिकारियों  great  गई  ज्यादतियां

 113.  एस०  कुद

 श्री  निमल  चन्द  जैन
 :

 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  geet  श्रापातकालीन स्थिति  की  श्रवधि के  दौरान  निरपराध  नागरिकों  पर  किए
 गए  अधिकारियों  की  ज्यादतियों के  कृताकृत  पुलिस  के  जुल्म  श्रादि  के  बारे  में  जाँच  करने  श्र  इन
 कार्यों  के  लिए  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराने  का  निर्णय  किया  श्रौर
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 क्या  इन  दोषी  व्यक्तियों  पर  दीवानी  और  सिविल  {HIATT  arent  तथा  विभागीय  कार्यवाही
 करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 गृह  मंत्री  चरण
 :  शौर  सरकार को  इस  तरह की  व्यापक  शिकायतों  की

 जानकारी  जब  कभी  विशिष्ट  मामले  सरकार के  ध्यान  में  लाए  जाएंगे तो  हर  मामले  के  गुणदोषों के  श्राधार
 इस  प्रकार  की  शिकायतों  में  जांच  करने  के  बारे  में  निर्णय  किया  जाएगा  ।  इस  प्रकार  की  जांच-पेड़तालों

 के  परिणामों पर  निभर  करते  हुए  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्रवाई की  जाएगी

 गृह  मंत्रालय  में  भूतपुर्व  राज्य  मंत्री  द्वारा  मेक्सिको  में  दिया  गया  वक्तव्य

 114.  श्री  एस०  कद  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मंत्रालय में  भतपूव प्श ह  राज्य  मंत्री  ने  1976  जब  वह  मैक्सिको  में  इस  आशय  का

 वक्तव्य  दिया  था  कि  भारत  a  शान्तरिक  सुरक्षा  कानन के  ग्रन्तगंत  केवल  श्रातंकवादी  व्यक्ति  पकड़े

 गए  श्रौर

 यदि  तो  दिदेशों  में  लोगों  को  सही  बात  कहने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गृह  मंत्री  चरण  fag):  मैक्सिको  में  हमारे  मिशन  के  waar  गृह  मंत्रालय  में  भूतपूर्व

 राज्य  मंत्री  ने  कहा

 | हैं ह  में  बहुत  गिरफ्तारियां  की  गई  थी  श्र  amma  स्थिति  की  घोषणा  की  गई  थी  कुछ  समय
 बाद  श्रातन्कवादियों  को  छोड़कर  श्रधिकांश  राजनैतिक  छोड़  दिए  गए  थ  (4

 सदन  में  रखे गए  श्रनेक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  झापात  स्थिति  के  दौरान  श्रान्तरिक  सुरक्षा  ग्रनुरक्षण ज
 1971  के  झ्रधीन  की  गई  नजरबन्दियों  के  तथ्यों  के  बारे  में  सुचना  प्रस्तुत  की  जाएगी ।

 wire  सूचना  के  लिए ये
 तथ्य

 प्रेस  हारा  भारत  में  तथा  विदेशों  में  प्रकाशित  किए  जाएंगे

 श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  लिये  *डापलाइसिसਂ  को  व्यवस्था

 115.  श्री समर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  लोक  नायक  जयप्रकाश  नारायण की  उचित  चिकित्सा  के  लिए  जहां  कहीं  प्रावश्यक

 हो  उन  सभी  स्थानों  पर  झतिरिक्त  डायलाइसिस  की  व्यवस्था सहित  सभी  श्रावश्यक  उपाय  श्रौर

 यदि  हां  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 गृह  मंत्री  चरण  fag):  तथा  इस  समय  जयप्रकाश  नारायण  जसलोक  बम्बई

 में  दाखिल  हैं  ae  wet  पसन्द  का  इलाज  करा  रहे  उनको  बम्बई  पटना  में  डायलाइसिस  लगाया

 जा  रहा  यदि  किसी  अन्य  स्थान  पर  कोई  सुविधा देनी  श्रावश्यक  समझी  गई  तो  स्वास्थ्य  मंत्रालय  इस

 पर  विचार  करेगा  ।

 पश्चिम  बंगाल को  लाइसेंस  दिया  जाना

 116.  श्री  सौगत राय  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (  )  धज  1976-77  में  पश्चिम  बंगाल  को  कितने  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिए  शरर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  बृज  लाल  :  पश्चिम  बंगाल  में  स्थापित  की  जाने
 1976 से  फरवरी  1977  की  अवधि  में  55  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 पार्टी का  उत्पादन  की  जाने  वाली  परियोजना  का  स्थापना स्थल  श्रादि

 सहित  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  बुलेटिन  श्राफ  इन्डस्ट्रििल  mde  इम्पोर्ट  लाइसेंसेज  एण्ड
 एक्सपोर्ट  ट्रेड  तथा  लिस्टस  arm  लैटरस  श्राफ  इन्टेन्टस  एण्ड

 mem  tt
 स्ट्यिल  लाइसेंसेज  में  प्रकाशित किया  जाता  है  ।  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद  लाइब्रेरी  में  उपलब्ध हैं  ।

 | द
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 कम  राणा  सागर  में  बक  ऊर्जा  का  निर्माण पुरा  होना

 117.  श्री  सौगत राय  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि

 कलपक्कम

 शर

 राणा  प्रताप  सागर
 में  श्राण्विक  ऊर्जा  केन्द्रों  के  निर्माण  कार्य में  कितनी  प्रगति

 हुई हैं

 इस  निर्माण  कार्य  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  कया  कारण  हैँ  ;

 कया  इन  केन्द्रों  के  लिए  मिलने  वाली  विदेशी  सहायता की  स्थिति  संतोषजनक झर

 भावी  ऊर्जा  केन्द्रों  के  लिए  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टर  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति

 प्रघान  मंत्री  मोरारजी  श्रार०  देसाई  )  :
 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  का  पहला  यूनिट

 1973  से  व्यावसायिक स्तर  पर  बिजली  का  उत्पादन कर  रहा  राजस्थान  परमाणु  विद्यत च ५  परियोजना के

 दूसरे  यूनिट  की  विभिन्न  प्रणालियों  का  संचालन-पूर्व॑  परीक्षण
 किया

 जा
 रहा  हू  ।

 जहां  तक  कलपक्कम  में  बनाए

 जा  रहे  मद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना के  पहले  यूनिट का  सवाल  प्रमुख  RATT  उपकरणों  तथा
 टर्बो-जनित्न  को  लगाने  के  काम  में  काफी  प्रगति  हो  चुकी  gat  यूनिट  &  सम्बन्धित  सिविल

 कार्य का  ज्यादातर  भाग  पुरा  हो  चुका है  तथा  उपकरणों का  निर्माण  किया जा  रहा  हूँ  ।

 नाभिकीय
 तथा

 पारम्परिक
 किस्म  के  मुख्य  उपकरणों  का  निर्माण  देश  में  ही  करने  में  हुए

 निर्माण-कार्य  के  लिए  श्रावश्यक  सामग्री  के  कई  बार  उपलब्ध
 न

 होने  तथा  कुछ  देशों द्वारा  माल  की  सप्लाई

 पर  लगाई  गई  रोक  से  प्रभावित  विशेषीकृत  उपकरणों  को  वैकल्पिक  स्रोतों  से  प्राप्त  करने में  सामने  श्राई
 कठिनाइयों  के  परिणामस्वरूप इस  निर्माण-का्य  के  पुरा  होने  में  विलम्ब  हुमा  है  ।

 श्रब  हम  राजस्थान  परमाणु  faa  परियोजना  के  लिए  विदेशी  सहायता पर  निभर  नहीं  हैं  ।

 मद्रास  परमाणु  भ्  परियोजना  की  स्थापना  किसी  भी  विदेशी  सहायता  के  बिना  की  जा  रही

 सरकार  ने  एक  कार्येक्रम  शुरू  किया  है  ताकि  अन्ततोगत्वा  शझ्पेक्षाकृत  ज्यादा  मात्ना  में  उपलब्ध

 थोरियम  को  प्रयोग  में  लाकर  काफी  बिजली  पैदा  की  जा  at  इस  कार्यक्रम  के  gig  वर्ष
 1979-80 तक  तमिलनाडू  के

 कलपवर्कम नामक स्थान
 स्थान  पर  एक  प्रायोगिक  फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  की

 स्थापना  करना  शामिल  जिससे  प्रथम  चरण
 के  रूप  सोडियम  द्वारा  शीतित  फास्ट  ब्रीडर  रिएक्टरों

 के  निर्माण  एवं  संचालन  में  अ्रनुभव  प्राप्त  किया  जा  फास्ट  ब्रीडर  टेस्ट  रिएक्टर  के  संचालन  से  पर्याप्त

 अनुभव  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  हमारा  श्रगला  कदम  व्यावसायिक  स्तर  के  फास्ट  ब्रीडर  Fragedy  का  निर्माण
 करना  होगा ।

 पश्चिम  बंगाल  नक्सलवादी बन्दी

 118.  सौगत  क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी बंगाल  में
 भिन्न-भिन्न  श्रारोपों

 पर
 कितने

 नक्सलवादी  बंदी  पकड़े  ak

 नक्सलवादियों के  संबंध  में  सरकार  की  भावी  नीति क्या  हैं

 गुह  मंत्री  चरण  :
 विभिन्न  कानूनों के  अन्तगंत  विशेष  भ्रपराधों  के  लिए  हिरासत

 जैसे
 विचाराधीस

 नक्सलियों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख दी
 जाएगी  ।

 हालांकि  सरकार  उनकी  विचारधारा का  श्रनुमोदन  नहीं  करती  श्रौर  बार-बार  यह  कहती है
 नक्सलियों की  हिंसक  गतिविधियों  के  विरुद्ध  कानून  के  श्रनुसार  दृढ़ता  से  कार्रवाई की  सरकार

 का  यह  भी  विचार  है  कि  एसे  व्यक्तियों  का
 झ्निश्वित

 काल  के  लिए  नजरबन्द रहना  उन  समस्याओं का

 कोई  हल  नहीं  हो  सकता  जो  उन्होंने  उत्पन्न  की  हैं  ।  इसलिए  राज्य
 सरकारों  को  सलाह  दी  जा  रही  है

 कि  नजस्बग्द ऐसे  सभी  नवसलियों  उन  मामलों  को  छोड़ कर  जहां  ऐसी  नजरबन्द  हाल  की  हिसक
 गतिविधियों में  भ्रन्तग्रस्त  होने  के  कारण  की  गई  कर  दिया  राज्य  सरकारों  को  यह  भी
 सलाह दी  जा  रही  है  किजिन  मामलं  में  नक्सलवादी  saved  उनको  घोघ  निपटाया जाए  ।
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 20  सुतरी  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित
 विज्ञापनों|प्रचार  को  बन्द  करनी

 119.  श्री  एस०  जो०  मुरुगेयन :
 श्री  नारायण  कृष्ण  शेजवलकर  heen

 सुचना  प्रसारण  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  भूतपुवें  सरकार  हारा  बनाए  गए  गधिक  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित

 सभी  प्रकार के  विज्ञापन  बंद  कर  दिए  हैं  ;

 इसके  कारण  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  wa  तक  कुल  कितनी  राशि  खर्चे  की  गई  और  उसका  महीनेवार  ब्यौरा

 कया

 1  भ  ह
 सूचना पौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्रडवानों )  (8)  अ  tz  :  सभी  माध्यमों  को  यह  निर्देश

 दिए  गए  हैं कि  वे  उस  प्रचार  नीति  का  पालन  करें  जो  arava  स्थिति  की  घोषणा से  पहने  विद्यमान थी  ।

 महत्वपूर्ण  सामाजिक-ग्राधिक  कार्यक्रमों  का  प्रचार  fear  जाना  जारी  रहेगा ।

 सूचना  एकब्रित की  जा  रही हैं  ्रौर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी ।

 श्राथिक  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन

 120.  श्री  के०  ए०  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  झाधिक  की  क्रियान्विति  रोकने  का  निर्णय  किया है  ;  और

 यदि  इसके  कारण  है ं?

 प्रधान  मंत्रो  मोरारजी  देसाई )  :  श्राथिक  कार्यक्रम  तदर्थ  प्रकार  का  है  ।

 इसमें न  तो  परस्पर  प्राथमिकताएं नियत  की  गई  हैं  श्रौर न  ही  उनके  पारस्परिक  संबंधों  को  स्पष्ट  रूप  से

 स्थापित  किया गया  है  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  हैं  कि  इस  कार्यक्रम  ak  योजनाबद्ध  झाथिक  विकास  के  बीच

 संबंध gi  इसके  परिणामस्वरूप  ऐसे  कितने  ही  विषय  इस  कार्यक्रम  में  नही ंहैं  जो  स्वीकृत  राष्ट्रीय

 नीति  के  झंग  हैं  ।  इस  प्रकार  रह  गए  विषयों  पर  सरकार  सावधानी  से  विचार  करेगी  ake  उसके

 हमारी  योजना  के  ararceqeq H aaa के  अंतगंत  श्रौर  कार्यवाहक  राष्ट्रपति  द्वारा  व  में  दिए  गए  अभिभाष्णों

 में  स्पष्ट  किए गए  सामान्य  आर्थिक  उद्देश्यों  के  wae  उन्हें  एक  व्यापक  wien  कार्यक्रम  का  अंग  बनाया

 जाएगा

 प्रश्न  नहीं  उठता

 पांचवों  योजना  के  लिये  योजना  परिव्यय

 121.  श्री
 एम०  कल्याणसुन्दरम :

 श्री  सो०  के०  चन्द्रप्पन  |
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  कुल  परिव्यय  रखा  गया  2  ;

 चालू  योजना-श्रवधि  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  का

 ates  नियतन  किया  जाना  शौर

 इस  अवधि के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र की  विकास दर  कितनी  रही ?

 प्रधान  संतरी  मोरारजी  देसाई )  :  से  पांचवीं  पंचवर्षीय  1974-79 के  पांचवें

 अध्याय में  योजना  परिव्ययों का  विस्तृत  विवरण  दिया गया  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  24  शर
 25  1976  को  हुई  बैठक  द्वारा  भ्रनुमोदित  सरकारी  क्षेत्र  का  संशोधित  योजना  परिव्यय  39,303
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 करोड़  रुपए  frat  सामग्री-सूचियों  के  लिए  की  गई  व्यवस्था  सम्मिलित  नहीं  है  ।  इस  परिव्यय  का

 वर्षानुसार  ब्यौरा  a  वर्ष-प्रतिवष॑  वृद्धि  दर  का  प्रतिशत इस  प्रकार  है  :--

 वष  पिछने  के  योजना  परिव्यय  की

 तुलना  में  हुई  वृद्धि का  प्रतिशत

 1974-75  4843,  68  10

 1975-76  5978.09  23

 1976-77  7851.92  31

 1977-78  9953.00  26

 दिल्‍ली  पुलिस  के  कमंचारियों  हित  के  लिये  सिफारिशों का  कार्यान्वयन

 122.  श्री  एम०  कल्याणसुन्दरम :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  पुलिस  के  कर्मचारियों के  हित  के  लिए
 at  1968

 में  की  गई
 सिफारिशों

 के  बारे में  कोई  निर्णय  किया  अ्ौर

 यदि  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  और  इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  में  विलम्ब के
 क्या  कारण है  ?

 गृह  मंत्री  चरण  :  तथा
 :  अनुमान है  कि  प्रश्न का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  पुलिस  aaa

 (1966-68)  द्वारा की  गई  सिफारिशों  से  है  ।

 द्वारा  की  गई  सिफ़ारिशों  पर  विचार  किया जा  चुका  तत्सम्बन्धी  सिफारिशों  पर  की  गई

 कार्यवाही  का  विवरण  संलग्न  मं  रखा  गया  ।  देखिए  संह्या  एल०.टो०  10877]

 ं  बर्ष  1977-75  सें  safer  केन्द्रों  को  स्थापना

 123.  श्री  एस०  कन्याणसुन्दरम :  क्या  श्रन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1977-78  में  सरकार  का  कितने  अन्तरिक्ष  केन्द्र  करने  का  विचार

 श्रौर

 वर्तमान  केन्द्रों  कार्य  निष्पादन प्रकार  का

 प्रधान  wat  मोरारजी
 श्रार०

 :  (#)  कोई  भी  नहीं

 वत्तेमान  seater  केन्द्रों  में  थुम्बा  भूमध्यरेखीय  प्रक्षेपण  केन्द्र  (Yo  Yo  Fo

 श्रहमदाबाद  में
 प्रायोगिक  उपग्रह

 '
 संचार  भ-केन्द्र  (Mo  उ०  सं०  Yo  दिल्‍ली

 में
 दिल्‍ली

 केन्द्र  (feo  qo  के ० ) , - तमिलनाडु, थि  कवलर १  में  उपग्रह  भ्रनुवर्तन  तथा  सर्वेक्षण  केन्द्र  (To Ho Fo स०
 निष्पादन  सन्तोषप्रद  a  |

 a
 1

 की

 श्रान्तरिक
 सुरक्षा  कानून  तथा  भारत  रक्षा  कानून  के

 झन्तर्गत  नजरबन्द  व्यक्तियों  की  रिहाई

 124.  श्रीमती  पार्वतो  कृष्णन

 श्री  सो०  के०  चन्द्रप्पन  ह
 :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  राज्यों  के  श्रान्तरिक  सुरक्षा  कानून  भारत  रक्षा  कानून  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार

 किए  गए  सभी  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  श्र

 यदि  तो  इन  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या क्या  है  ?
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 गह  मंत्री  चरण
 :

 श्रौर  :.  सम्भवतः  25  1975  को  लागू  की  गई  झापात

 स्थिति के  संदर्भ  में  श्रांसुका  के  c  नजरबन्द  किए  गए  व्यक्तियों  के  बारे  में  सूचना  मांगी
 19  1977  को  10903  जिनके  मामलों  में  श्रधिनियम  की  धारा  16  क  लागू की  गई
 नजरबन्द  थे  21  1977  को  ara  स्थिति  रह  करने पर  ये  नजरबन्द  व्यक्ति  रिहा  कर  दिए  गए

 राज्यवार  व्यौरा  संलग्न  किए  गए  विवरण  में  दिया

 भारतीय  रक्षा  सुरक्षा  1971 के  mata  नजरबंदी  निरोध  के  लिए

 कोई  प्रावधान  नहीं हू
 विवरण

 रिहा  किए  गए  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  जो  fC)  के  श्रधीन  19-3-1977  को  नजरबन्द थे
 a  जिनके  मामलों  में  श्रधिनियम  की  धारा  के  लागू  होने  से  श्रापात  स्थिति  के  संदर्भ  में  नजरबन्दी  के

 अ्रादेश
 faq  गए

 का  विवरण ।

 क्रम  स०  राज्य|  संघ  शासित  क्षेत्र का  नाम
 नल  रहा  किए  गए

 व्यक्तियों  की
 संख्या

 श्रान्ध्र  प्रदेश  256

 129

 1412

 गजरात  266

 19 हरियाणा

 हिमालचल  प्रदेश
 जम्म झर  कश्मीर  221

 110

 388

 10  मध्य  प्रदेश  1390

 11  1414

 12  29

 13  22

 14  24

 137 15

 16  पजाब  28

 17  143

 18

 19  130

 20  13

 21  4406

 22  पश्चिम  बंगाल  e  217

 23  चण्डीगढ़

 24  दिल्ली  74

 25  दमन  श्रौर  दीव

 26  मिजोरम  55

 27

 जोड़  10903

 ग्ररुणाचल  श्रंडमान  निकोबार  द्वीप  दादरा  श्रौर  नगर  हवेली  तथा  लक्षद्वीप  के  बारे  में

 सुचना  है  ।
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 ओर  हथि  उत्पादन  के  लिये  amt  की  खपत

 125.  श्रीमती  पावती  कृष्णन
 att  सी०  Ro  चन्व्रप्पन  ee

 a  1975-76,  1976-77 के  दौरान  झ्रोद्यौगिक  उत्पादन  श्रौर  कृषि  उत्पादन  तथा  श्रन्तरिक्ष

 प्रौद्योगिकी के  विकास  के  लिए  कितनी  ऊर्जा  की  खपत हुई  ;

 क्या  बिजली  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  देश  में  श्रौद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य क्या  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  ऊर्जा  नीति  में  परिवतैन  करने  के  बारे  में  feria  किया  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया

 ऊर्जा  मंत्री  रामचन्द्रन  )  :  1974-75  श्र  1975-76  के  दौरान  श्रौद्योगिक  उत्पादन  ate

 कृषि  उत्पादन  में  ऊर्जा  की
 खपत  नीचे  लिखे  श्रनुसार हुई  :-

 उद्योग  ate

 ( faferra  afae )
 74-75  ह  ड  कक  38278  7763

 75-76  e  ह  ्  43346  8721

 1976-77  के  दौरान  हुई  ऊर्जा  की  वास्तविक  खपत  के  का  wet तक  संकलन नहीं  किया  गया

 है  क्योंकि  सामान्यतया वित्त  वर्ष  की  समाप्ति  के  बाद  ही  श्रांकड़ों  का  संकलन  किया  जाता  है  |

 अंतरिक्ष  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  हुई  ऊर्जा  की  खपत  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 1975-76  8.330  मिलियन  यूनिट

 1976-77  12.  754  मिलियन  यूनिट

 शर  केवल  बिजली  की  कमी के  कारण  उत्पादन  में  हुई  हानि  का  निर्धारण  कर  सकना
 संभव  नहीं हे  क्योंकि  इसमें कई  oer  बातें  भी  शामिल रहती

 शौर  (&)  ऊर्जा  नीति  की  मुख्य-मुख्य बातें  नीचे  दी  गई

 (1)  wet तक  व्यवहायें  हो  किफायतदार  वहां  तक  देश  में  ऊर्जा का  मुख्य  साधन  कोयला

 ही  इसलिए  तदनुसार  ही  इसकी  खोज  इसका  खनन  करने  श्रौर  इसका  इस्तेमाल

 किए  जाने  के  लिए  बनाया  जाना  चाहिए  ॥

 (2)  तेल  के  संबंध  में  नीति यह  होगी  कि  mara  की  aver  को  कम  किया  जाए  श्रौर  देश  में
 उत्पादन  को  अधिक  से  alee  धढ़ाया  जाए

 (3)  तेल  के  स्थान  पर  ऊर्जा  के  दूसरे  रूपों  का  प्रयोग  करना  जहां भी  तकनीकी  तौर पर
 किफायतदारी से  संभव  हो  वहां  दूसरे  रूपों  का  ही  प्रयोग  किया  जाएगा  ।

 (4)  बिजली  उत्पादन  में  वृद्धि  की  दर  की  मात्रा  इतनी  होनी  चाहिए  कि  तेल  के  स्थान पर
 जली  का  प्रयोग करने  से  जो  श्रतिरिक्त मांग  हो  उसे  पुरा  करने  के  साथ-साथ  भविष्य  की

 झावश्यकताओं  को  पूरा  करने के  लिए भी  यह  वृद्धि  पर्याप्त  होनी  चाहिए  ।

 (5)  बिजली  का  तापीय  तथा  परमाणु  ऊर्जा  के  प्रयोग  पर  श्राधारित  होना

 चाहिए  ।
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 (6)  ऊर्जा  के  वाणिज्यिक  स्वरूपों  से  सादर  नीति  का  ae  में  प्रति  वर्ष  पुनरीक्षण  किया  जाना

 चाहिए  ।

 (7)  परिवहन  प्रणाली  का  ऊर्जा  की  झा  के  संदर्भ  में  किया  जाना  चाहिए  ताकि

 इस  क्षेत्र  के  लिए  भविष्य  की  झावश्यकताओं  की  वृद्धि  के  लिए  योजना बनाई  जाए  |

 (8)  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  ऊर्जा  संबंधी  श्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  उच्च  प्राथमिकता  दी

 जाएगी  |

 (9)  गोबर  गैस  के  प्रयोग  में  तेजी से  बढ़ोत्तरी की  जाएगी  ।

 (10)  सामाजिक  वनरोपण  कार्यक्रम  को  श्रधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  लागू  किया  जाएगा ॥

 (11)  मिट्टी  के  तेल  की  जगह  दूसरे  ईंधन  उपलब्ध  किए  जाने  चाहिएं  मिट्टी  के  तेल  के  प्रयोग
 को  हतोत्साहित  किया  चाहिए  विशेषकर  मूल्य  संबंधी  प्रक्रिया का  प्रयोग  करके  ऐसा
 किया  जाना  चाहिए  ।

 (12)  ऊर्जा  के  उत्पादन  तथा  इसके  उपयोग  को  हर  संभव  प्रकार से  कार्यक्षम बनाया  जाना  चाहिए

 (13)  ऊर्जा का  मुल्य  इस  प्रकार  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  कि  स्तर  की  प्रचालन

 क्षमता  पर  इस  उद्योग  को  सुनिश्चित  पर्याप्त  लाभ हो  तथा  विकास  कार्यो ंके  लिए  wax
 धन  इससे  मिलें  ।  मूल्य  ऐसे भी  हों  कि  ऊर्जा  प्रयोग  के  वांछित  तरीकों में  बढ़ावा  मिले

 झर  ऊर्जा  का  संधारण भी  होता  रहे

 (14)  सौर  ऊर्जा  शर  भू-तापीय  गोबर  ज्वारीय  विद्युत्‌  भ्रादि  जैसे  गर  परम्परागत  ऊर्जा

 साधनों  का  विकास  किया  ज़ाना  चाहिए  तथा  ऊर्जा  ak  गोबर  गैस को  सबसे  ofan

 प्राथमिकता दी  जानी  चाहिए  ।

 (15)  ऊर्जा  से  संबंधित  श्रनुसंधान  श्रौर  विकास  कार्यक्रमों  को  तेजी  से  श्रागे  बढ़ाया  जाना  चाहिए ।

 (16)  ऊर्जा  नीति  के  कार्यान्वयन  का  समुचित  तौर  पर  निदेशन  होना  चाहिए  शौर  बारम्बार  इसका

 पुनरीक्षण किया  चाहिए  ।

 ऊर्जा  नीति  अ्रथंव्यवस्था  की  समग्र  प्रावश्यकताओं के  भ्रनुरूप  हो  यह  बात  सुनिश्चित करने  की  दृष्टि  से  सरकार

 ऊर्जा  नीति  के  विभिन्न  पहलुओं  का  निरंतर  पुनरीक्षण  करती  रहेगी

 wage  सैनिकों  को  agt  हुई  क

 126.  श्रीमती  पार्वती  रक्षा  wal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr  :

 wa  तक  कितने  ्  सेनिकों को  बढ़ी  हुई  पेंशन  मिली  wk

 वर्ष  1972-73,  1973-74 और  1974-75  में  सिपाहियों  की  कितनी  विधवाश्ों  को  स्वनियोजन

 परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन राम  )  :  तृतीय  वेतन  झ्रायोग की  सिफारिशें  मान  लिए  जाने  ak

 उनपर  सरकार  के  निणंय  के  1-1-1973  को  अथवा  उसके  पश्चात्‌  सेवा  निवृत्त  अब  तक
 1,970  कमीशन  प्राप्त  अफसरों तथा  अफसर  पद  से  नीचे  के  55,736  कार्मिकों  की  पेंशन  बढ़ाई  गई

 पुनव्यंवस्थापन  महानिदेशालय
 ने  जिन  मामलों  में  वित्तीय  सहायता  का  sda  किया  है  उनकी

 संख्या  निम्नांकित  है  :--

 1972-73

 1973-74  लाा

 1974-75  10
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 लट  नए  —— a  ee

 परसाण  ऊर्जा  of  जनाओओओं  का  स्थापित  किया  जाना

 127.  श्री  पी०  क्े०  कोदियान  :  क्या  परमाण  ऊर्जा  बनती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  परमाणु  ऊर्जा  परियोजनाशं  को  ्रधिक  संख्या  में  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 शर

 तो  ऐसी  परियोजनाश्ों  की  संख्या  कितनी है  ate वे  कहां-कहां  स्थापित  होंगी ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  श्रार०  देसाई )  तथा  परमाणु  बिजलीघरों  की  स्थापना के
 saa  स्थलों का  चनाव  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  fara की  गई  समिति  ने  पश्चिमी  तथा  दक्षिणी
 विद्युत  क्षेत्रों के  वारे  में  श्रपनी  रिपोर्टे  पेश  कर  दी  समिति  की  रिपोर्टे  सरकार  के  विचाराधीन  हैं

 केरल  में  एक  दूर-दशन दर्शन  केन्द्र  की  स्थापना

 128.  sit  स्कैरिया  थौमस :  क्यां  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  केरल  राज्य  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करनें का  कोई  प्रस्तांव हूं  ;
 ि

 इस  स्थान की  क्या  नोम  हैं  जहां यहं  केन्द्र  स्थाफ्ति  किए  जाने  के  Mt  संभावना है  क्या

 इस  संबंध  में  कोई  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 इस  पर  कुल  खच  होने  का  म्रनुमान  हैऔर यह  केन्द्र  ग्न  तक  कार्य  करना

 कर  दगा

 सुचना ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  जी  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 केरल  में  वनस्पति को  कमो

 129.  श्री  स्कैरिया  थौमस
 :  amt  amie  git  श्रौरसहकारिता मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  कि  केरल  राज्य  वनस्पति
 की

 बहुत  कमी

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  की  गई  a a?

 नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता
 मंत्री  सोहन  :

 राज्य  सरकार  द्वारा

 कर्ल

 में al  1976  से  वनस्पति  कमी  alt  की-सूचना  दी  गई  है  ।  विनिर्माताओं से

 केरल  को  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  कहा  गया  झर  परिणामस्वरूप राज्य  at  प्रतिमास  310  टन  की

 प्रनुमानित  मांग की  तुलना  में  केरल  राज्य  को  1976  से  निम्नलिखित  मात्रा  में  वनस्पति  भेजा

 ग्या  :-- ee  न

 भेजी गई  माता  में  ) मास

 TET

 1976  163

 1976  266

 1976  342

 1977  ह  हु  ०

 फरवरी  977  310

 कारों को  कोटि

 130.  श्रौ  स्कैरिया  थौमस  क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  देश  में  निमित  कारों  की  wet  कीटि  तथा  मानक  में  दिन  प्रति  दिन  गिरावट  आ  रही  है  और

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  atk

 रय
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 a

 कारों  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  को  देखते  हुए  उनकी  कोटि  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  बृजलाल  :  (¥  कारों का  मूल्य  श्रधिक  तथा  पैट्रोल  तथा लुन्नीकेंट

 के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  जाने  से  रख-रखाव  की  लागत  बढ़  जाने  के  परिणामस्वरूप  क्रेता  बाजार  में  यात्री  कारों

 की  मांग  कम  हो  गई  है  ।  इसके  फलस्वरूप  1  1975 से  सभी  तीनों  मेकों  की  यात्नी कारों  पर  से

 मूल्य  नियंत्रण  हटा  लिया  गया  है  ।  तब  से  यात्री  कारों  के  मूल्यों  में  गिरावट  ars  फिर  भी  श्रामतौर

 पर  भारतीय  कारों की  क्वालिटी  को  वांछनीय स्तर  तक  लाने की  जरूरत  है  ।  इस  को  पूरा  करने

 के  लिये  उत्पादन  स्तर  से  ही  सावधिक  परीक्षण  करने  तथा  परीक्षण  के  दौरान  पाई  गई  कमियों  बारे  मं

 निर्माताश्रों  को  बताया  जाए  जिससे  कि  निर्माता  क्वालिटी  में  सुधार  करने  के  लिए  उपाय  इस  तरह

 कारों  की  क्वालिटी  की  जांच  करने  के  लिए  एक  योजना  लागू  की  गई  प्रहमद  नगर  में  निरीक्षण  नियंत्रक

 )  द्वारा  एक  किस्म  सुनिश्चय  प्रकोष्ठ  प्रस्योरेंस  स्थापित  किया  गया  हैं  जिसका  art

 पुरी  तौर  पर  निरीक्षण  करने  के  बाद  पाई  गई  कमियों  का  विश्लेषण  उसके  कारणों  को  बताना  शर

 सुधार  करने  के  उपाय  सुझाना  श्रौर  यह  देखना  है  कि  निर्माता  निर्धारित  क्वालिटी  को  ठीक  से  लागू  करें  ।

 ब्रिवेन्द्रम में  ry  कार्यक्रम  wT acre fat WAT किया  जाना

 131.  श्री  स्कैरिया  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 झंतिम Far  सरकार  ने  ब्रिवेन्द्रम  में  युववाणी  कार्यक्रम  झारम्भ किए  जाने  के  बारे

 लिया श्रौर

 यदि  तो  वह  कब  से  area  किया  जायेगा
 ?

 सुचना  site  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राउवाणी )  हां
 ।

 झ्ाकाशवाणी  के  ब्रिवेन्द्रम  केन्द्र  ने  कार्यक्रम  का  प्रसारण  3  1977 से  शुरू  कर

 दिया है  ।

 झाधिक  श्रपराधियों का  रिहा  किया  जाना

 132.  श्री  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  श्रापातस्थिति  हटाये  जाने  के  बाद  ऑ्रार्थिक|  झ्रपराधियों

 को  रिहा कर  दिया गया  a;

 क्या  उन  मामलों  के  साथ  निपटने  के  लिए  कोई  नया  कानून  बनाने  का  प्रस्ताव शौर

 यदि  क्या  भूतलक्षी  प्रभाव  से  ऐसा  किया  जायेगा
 ?

 गह  चरण  सिंह  )  गड़बड़ी  के  संदर्भ  में  25  1975 को  लागू  की

 गई  श्रापातस्थिति के  21  1977  को  समाप्त  करने  से  भ्रान्तरिक  सुरक्षा  श्रनुरक्षण  शअ्रधिनियम  का

 धारा  ate  विदेशी  war  संरक्षण तथा  तस्करी  गतिविधियां  निरोध  श्रधिनियम  की  धारा  के  ada

 पकड़े  गए  श्राधिक  are  छोड़  दिए  गए  क्योंकि  उक्त  उपबन्ध  समाप्त  हो  जहां  तक  उन  aq-

 राधियों का  संबंध  है  जिनके  विरुद्ध भारत  रक्षा  तथा  भान्तरिक  सुरक्षा  नियमों  के  उपबन्धों  के  श्रधीन

 वाही की  जा  रही  सरकार  श्रापातस्थिति  के  दौरान  शुरू  की  गई  कार्यवाही  को  वापस  लना  उचित  नहीं  समझती  |

 (71)  श्राधिक  अपराधियों  से  निपटने  के  वतंमान  कानूनों  को  मजबूत  बनाने  की  जांच  28

 ard,  1977  को  कार्यवाही  राष्ट्रपति  के  रूप  में  उपराष्ट्रपति  के  भ्रभिभाषण  में  निहित  नीति  को  ध्यान
 रख  कर  की  जा  रही

 के  दौरान  निषिद्ध  चल-चित्रों  को  संख्या

 133  चके  बसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सेंसर  ats  ने  आपातस्थिति  के  दौरान  कारणों के  पर  कितने  श्रलचित्नों  को

 निषिद्ध कर  दिया  था
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 क्या  यह  सच  हैं  कि  सेंसर  ate  ने  राजनीतिक  झ्राधार  पर  wat  नाहाटा  द्वारा  निर्मित
 कुर्सी काਂ  for  निषिद्ध  कर  दी

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  सभी  फिल्मों  पर  पुरर्विचार  करने  का  श्रादेश  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितने  निणयों  को  बदला  गया  @?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  फिल्मों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  afrare
 सेंसर  बोर्ड  को  नहीं  है  किन्तु  सरकार को  है  ।  सरकार  ने  इस  श्रवधि  के  दौरान  अभद्रता  श्रादि

 से
 भिन्न  कारणों से  केवल  एक  ही  फिल्म  फाइव  पास्ट  फाइवਂ  पर  प्रतिबन्ध लगाया  था  ।

 इस  फिल्म  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  बल्कि  इसको  देने  से  इन्कार  किया  गया
 था  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  समाचार-पत्रों पर  पुरी  तरह  से  सेंसरशिप  लगाना

 134.  डा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 18  1977 को  इसके  आस-पास  भझ्तिरिक्त  जिला  रायपुर  हारा

 जनता  पार्टी  के  उम्मीदवार  पार्टी  के  कार्येकर्ताश्रों पर  हमला  करने से  सम्बन्धित  समाचार  के  मुद्रण|
 श्रकाशन  पर  रायपुर  प्रदेश  )  के  समाचार-पत्नों  पर  प्री  सेंसरशिप  लागू कर  दी  गई

 मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  तथा  भूतपूर्व  केन्द्रीय  सुचना  ake  प्रसारण  मंत्री  ने  सेंसरशिप के
 उपरोक्त  भ्रादेश दिए

 क्या  मध्य  प्रदेश  श्रमजीवी  पत्नकार  संघ  के  seq Fy ने  इस  घटना  के  बारे  में
 शिकायत  की  श्रौर

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच की  है  श्रौर  यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही की
 गई  है  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण संत्रो  लाल  कृष्ण  झाडवाणो )  :  से  समाचार  पत्न  में  छपी  इस  घटना  की

 झोर  सरकार  का  ध्यान  श्राकर्षित  किया  गया  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  पूछताछ  की

 ait  तक  कोई  उत्तर  प्राप्त  नहीं  ।

 Pending  Cases  of  Political  Detenus  under  DIR

 135.  SHRI  YUVRAJ
 SHRI  CHHABIRAM  ARGAL

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  cases  of  political  detenus  under  Defence  of  India  Rules  are  pending;

 (b)  if  so,  State-wise  number  thereof;  and

 (c)  the  time  by  which  Government  propose  to  withdraw  cases  instituted  under  D.I.R.?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH)  :  (a)-
 and  (b)  The  information  regarding  number  of  political  persons  involved  in  cases  under

 DISIR  is  being  collected  from  the  State  Governments  and  Union  Territory  Administrations.

 (c)  Instructions  have  been  issued  to  the  State  Governments/Union  Territory  Adminis-

 trations  to  review  the  cases  pending  investigation  and  trial  under  DISIR  and  withdraw  all

 cases  except  those  against  economic  offenders  and  persons  guilty  of  violent  acts.  These

 instructions  also  include  persons  convicted  by  courts  under  various  provisions  of  DISIR

 fand  the  State  Governments/Union  Territory  Administrations  have  been  advised  to  remit
 the  unserved  sentences  of  all  such  convicts  except  those  belonging  to  the  two  categories
 mentioned  above  namely  economic  offenders  and  persons  guilty  of  violent  acts.
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 भ-तापीय  .:  ऊर्जा  स्रोत

 = 136.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड  क्या  ऊर्जा  मंत्री  प 2  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हमारे  देश  में  भ-तापीय  ऊर्जा के  कोई  स्रोत  हैं  ;  ak

 क्या  सरकार  उन  ख्रोतों  का  उपयोग  कर  रही

 मंत्री  पी०  रामचन्द्रन )  देश  के  कई  भागों  में  गरम  जल  के  झरनों  के  रूप  में  भू-तापीय

 ऊर्जा  के  स्रोत  दिखाई  देते  हैं  इनमें  सबसे  महत्वपूर्ण  स्रोत  उत्तर-पश्चिमी हिमालय  में  पश्चिमी  समुद्र
 तद  के  साथ-साथ  स्थित  है  |

 भू-तापीय  ऊर्जा की  संभावनाएं  सुनिश्चित  करने  तथा  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  इसके  उपयोग की
 व्यवहायंता  की  जांच  करने के  लिए  उत्तर-पश्चिमी  हिमालय के  पश्चिमी  समद्र तट  के  साथ  लगे

 क्षेत्रो ंमें  इस  समय  श्रन्वेषण  चल  रह ेहैं  ।  कुछ  mage  छिद्रों  की  ware  ऊर्जा  का  उपयोग

 उत्पादन  से  इतर  कार्यों  यथा  बोरेक्स  शर  गन्धक  को  साफ  करने  जैसे  कार्यो ंमें  उपयोग में  किए  जाने

 के  लिए  प्रयोग  किएਂ गए  हैंਂ

 सौर  ऊर्जा  का  उपयोग

 137.0  श्री  पी०  राजंगोपाल नायडू  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सौर  ऊर्जा  के  किए  जाने  के  बारे में  कोई  अनुसंधान  किया जा  रहा  a  तौर

 यदि  हां  तो  उसकें  क्या  परिणाम  निर्कले हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी  ०  रामचन्द्रन )  :  ate  हां
 ।

 अनुसंधान  क्रियाकलाप  (1)  सौर  ऊर्जा
 के  तापीय  प्रयोग  तथा  (2)  सौर  ऊर्जा को  सीधे  ही  विद्युत्‌  में  परिवर्तित  करने

 की
 दिशा  में  किए

 जा  रहे  सौर  ऊर्जा  के  तापीय  प्रयोगों  के  लिए  यह  झ्रावश्यक है  कि  संग्राहक  प्रणालियाँ खोज  निकाली

 जाएं  तथा  इस  ऊर्जा  at  सीधे  ही  waar  इसे  यांत्रिक  ऊर्जा में  परिवर्तित  करके  प्रयोग  fear  जाए  ।  समतल
 tie  संग्राहकों को  विकसित  करने  की  दिशा  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  जिससे  सौर  ऊर्जा  का  निम्न  श्र  मध्यम

 तापमानों में  उपयोग  कर  पाना  संभव  हो  सकेगा ।  उपयुक्त  चयन  की  हुई  कोर्टिग  विकसित  करके  तथा

 संग्रहण  की  लागत  को  कम  करके  संग्रहण  प्रणाली  में  सुधार  लाने  का  काम  निरन्तर  चल  रहा  इस  प्रकार

 की  ऊर्जा के  ग्रत्तिम  प्रयोग के  लिए  झग्रताएं  भी  निर्धारित  कर  दी  हैं  और  संबंधित  मुख्य  मद्दे  निम्नानुसार

 हू

 (1)  सिंचाई  प्रयोजनों के  लिए  afer

 (2)  कृषि-उत्पादों  का  शष्कीकरण

 (3)  खाद्य  की  सुरक्षा  के  लिए  शीतलीकरण

 (4)  नमकीन  ate  अरुचिकर  पानी को  नमकरहित  करना

 (5)  जल  गमं  करना  तथा  स्थान  रखना

 (6)  वातानुकूलन

 इन  मदों के  लिए  उपयुक्त  प्रणालियों  का  विकास  करने  का  कार्य  हाथ  में  ले  गया  we  तक  केवल
 जल  गरम  रखने  तथा  स्थान गरम  .  रखने  वाली  मद  वाणिज्यिक  जीवन  क्षमता के  निकट  ot

 अलावा  परम्परागत  शिल्प-विज्ञान  का  प्रयोग  करके  का  उत्पादन  करने के  लिए  समतल  प्लेट

 संग्राहकों  से  एकत्रित की  गई  तापीय  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  हेतु  एक  मागंदर्शी  परियोजना का  कार्य भी

 हाथ  में  लिया  जा  चका  are कि  यह  प्लांट  1977 के  अन्त  तक  चालू  हो  जाएगा

 सौलार  सेलों  का  प्रयोग  करके  ak  ऊर्जा  को  सीधे  ही  बिजली  में  परिवर्तित करने  की  तकनीकी

 aren  सुनिश्चित  की  जा  चूकी  है  ्  ये  प्रणालियाँ महंगी  हैं  झर
 भार्थिक  दष्टि  से  जीवनक्षम  नहीं

 लागत को  कम  करने  ate  शिल्पविज्ञान  में  सूधार  लाने का  कायें  ae रहा
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 138.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू :  at  नागरिक रिक  gta  श्र  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  देश  में  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  ्य  नामक  कोई  संस्था

 यदि  तो  इसके  क्या  काये

 क्या  राज्यों  में  इसकी  शाखाएं

 नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  तथा  (@)  देश  में  उपभोक्ता

 को  उठाने  तथा  उसे  wt  बढ़ाने के  लिए  एक  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद्‌  स्थापित  करने  कां

 निर्णय  किया  गया  इस  संस्था  के  लिए
 जिन  कार्यकलापों  परिकल्पना  की  गईं

 उनमें ये
 शामिल  हैं  झ्रावश्यक  वस्तु्नों  के  पूर्ति  वितरण  सम्बन्धी मामलों  में  केन्द्रीय  सरकार  कों

 सलाह  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  की  जांच  करना  तथा  उपचारात्मक  कार्यवाही  अरभ  व्यापार

 पद्धतियों  स्यवा  विशिष्ट  के  मूल्यों  से  सम्बन्धित  aneaa at arated ~ को  सम्बन्धित  fern & cart A के  ध्यान  में
 उपभोक्ताओं के  मामलों  के  बारे  में  सुचना  करना  तथा  उसका  प्रसार  राज्य  सरकारों

 तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  उनके  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  अंदोलन  का  विकास  करने में  सहायता

 देना  शर  उपभोक्ताओं  के  कल्याण  के  लिए  गठित  किए  गए  संगठनों  तथा  संस्थाओं  को  सहायता  देना
 जिसमें  वित्तीय  सहायता  भी  शामिल

 परिषद  के  गठन  को  रूस  दिया  जा
 रहा

 है  उसके  बाद  परिषद्‌  श्रपनी  कायें  पद्धति  के

 बारे में  निर्णय  जिसमें  merit
 की  स्थापना

 भी  शामिल

 उपग्रह का  छोड़ा

 139.  श्री  पी०  नायड़  ग

 श्रो  मुरली  मनोहर  जोशी  क्यां  अ्रन्लरिक्षं मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ai  विचार  निकट  भविष्य में  एक  उपग्रह छोड़ने  का  है

 यदि  नो  च्  बातें  क्या  at

 उसके  कब  तक  छोड़े  जाने  संम्भावना है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  श्रार०  Fars) :  (¥  are  (71)  निकट  भविष्य  में  दो  छोड़ने  का
 प्रस्ताव  है  अर्थात  भू-प्रेक्षण  संबंधी  fe  1978  में  किंसी-समय  छोड़ा  जाएगा  रोहिणी

 जो  कि  1979  छोड़ा  जाएगा

 a1 =«G afi  जटिल  easier  नियन्त्रण  वाला  el eer  संबंधी  उपग्रह  वस्तुतः

 का  रूपान्तरण  है  ।  इसे  उपग्रह  का  भार  400  किलोग्राम  से  कुछ  अधिक  होगा  शौर  यह  दो

 दूरदर्शन  कैमरे  शौर  माइक्रोवेव  रेडियोमीटर  संबंधी  नीतभार  ले  जायेगा  ।  इससे  कुल  लक्षणों  का  फोटो
 चित्रण  att  सदूर  संवेदन  सम्भव  जो  कि  जीवभारों  के  जल-विज्ञानीय  लक्षणों  इत्यादि

 पर  लाग  होगा  ।

 रोहिणी  जो  कि  भारत  में  निर्मित  प्रक्षेपक  राकेट  की  सहायता से  छोड़ा  भार
 40  किलोग्राम के  लगभग  होगा  |  यह  उपग्रह  प्रक्षेपक  राकेट के  काये-निष्पादन  की  जांच के  लिए
 प्रौद्योगिकीय  नीतभार  ले  जायेगा ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्म  चारो  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  fo  में  निदेशक

 का  चुनाव

 140.  श्री  शिव  सम्पत  :  नथा FIT  प्रधान  मंत्री  ae Tae  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लि०  नई  दिल्‍ली  आर  दिल्‍ली

 53



 Written  Answers  April  6,  1977
 a

 सहकारी  समितियां  1973  में  यह  उपलब्ध  है  कि  किसी  निर्वाचित  डेलीगेंट  यदि  उसका  कोई
 सम्बन्धी इस  समिति  में  कमंचारी  के  रूप  में  कार्य कर  रहा  निदेश  हीं  चना  जा  सकता ;

 क्या  उपर्युक्त  समिति के  किसी  डेलीगट  ने  निदेशक  मण्डल  के  चेयरमैन  को  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 निदेशकों  के  बारे  में  पत्र  लिखा  यदि  at,  तो  ak

 प्रबन्धकों ने  इस  शिकायत पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  तथा  कार्यवाही करने  में  कि

 के  क्या  कारण

 प्रधान  मंत्री  (sit  मोरारजी ०  दिल्‍ली  सहकारी समिति  1973  में  यह  व्यवस्था

 है  कि  ऐसा  कोई  भी  व्यक्ति  निदेशक  के  पद  के  चुनाव  के  लिए  पात्र  नहीं  यदि वह  अन्य  बातों

 के  समिति  के  किसी  वेतनभोगी  कर्मचारी  का  कोई  निकट  सम्बन्धी  श्रौर यदि  कोई  प्रश्न  इस

 बात  को  लेकर  उठता  है  कि  कोई  सदस्य  उक्त  कर्मचारी  का  मिकट  सम्बन्धी  है  या  नहीं  तो  इसे

 रजिस्ट्रार  को  भेजा  जिसका  दस  पर  fia  श्रन्तिम  होगा  ।

 फिर  भी  समिति के  उप  नियमों में  इस  मामले में  कुछ  नहीं  कहा  गया

 (a)  जी  4  1976 को

 प्रबन्धकों ने  इस  शिकायत  बाद  में  उस  महीने  सक्षम  प्राधिकारों  अर्थात  सहकारी  समितियों

 के  रजिस्ट्रार  को  निर्णय  के  लिए  भेज  दिया  कारवाई  करने  कोई  देरी  नहीं हुई  है

 उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  द्वारा  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  को  निशित मामले

 141.  श्री  शिव  क्या  नागरिक पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  में  काम  कर  रही  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों ने  ak  विशेष  रूप से  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारी  उपभोक्ता  समिति  लि०  नई  दिल्‍ली  ने  बर्ष  1976  के  दौरान  सहकारिता

 दिल्‍ली  को  कितने  एवं  किस  प्रकार  के  मामले  निर्देशित

 उक्त  मामले  पंजीयक  के  कार्यालय  में  कब  प्राप्त  हुए  थे  प्रौर  उक्त  कार्यालय  द्वारा  उनका

 निपटान  कब  किया  गया  तथा  सम्बद्ध  समिति  को  fata  से  कब  श्रव्रगत  -  कराया  गया
 ?

 नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता मंत्री  (  श्रो  सोहन  दिल्‍ली  में  कार्य  कर  रहीं  उपभोक्ता

 सहकारी  सोसायटियों  हारा  1976  के  दौरान  सहकारी  को  लगभग  550

 मामले  भेज  गए  ।  ये  मामले  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  जेसे--उपविधियों  में  पतों  के  बदलने  के  बारे
 ~~

 a  दुकानों के  जब्तशुदा  नियंत्रित  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  शभ्राबंटन  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  श्रायात  लाइसेंसों  के  लिए  चुनाव  काला

 ala  चनाव  संबंधी  माल  के  डूबी  रकमों  को  बटटे  खाते  भूगतान के  बारे

 ara,  fraré 4 <aaT न  पंचनिणय  के  लिए  maar  ake  इसी  तरह  के  मामल े।

 1976 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  नईं  दिल्‍ली  का  सम्बन्ध है
 के  दौरान  इससे  सहकारी  दिल्‍ली  की  साधारण  सभा  की  लाभांश  घोषित  करने

 कमेचारियों के  sat  रकमों को  बटटे  खाते  डालने  के  लिए  माल  के  गोदाम  कीं

 जगह के  लिए  श्रारक्षित  निधि के  उप-विधियों  में  संशोधन  करने  तथा  दूसरे  सम्बद्ध  विषयों
 केबार ेमें  21  मामल  प्राप्त

 केन्द्रीय  सरकारी  उपभोक्ता  सहकारी  सोसायटी  से  मिले  21  मामलों  में  से  पंजीयक

 सहकारी  दिल्‍ली  द्वारा

 rey  निपटा  दिए  गए

 हैं  7  मामलों  के  बारे  में  सोसायटी से

 स्पष्टीकरण मांग  गया  है  ।  इस  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  करने  वाला ला  एक  विवरण  श्नुबन्ध  में  दिया  गया

 {arate  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टो०  109/77]
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 sy  for
 तारापुर  परमाणु  शक्ति  केन्द्र  के  प्रमरौका  ata  यूरेनियम  को  सप्लाई

 ल्  हू  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : 142.  श्री  शिव  क्या  परमाणु  ऊर्जा

 क्या  श्रमरीका  द्वारा  तारापुर  परमाणु  शक्ति  केन्द्र  के  लिए  युरेनियम  की  सप्लाई का  मामला

 ott  तक  श्रनिश्चित स्थिति  में  पड़ा  ?

 यूरेनियम के  कब  तक  प्राप्त हो  जाने  की  श्राशा है  ate  इसके  पहुंचने  में  विलम्ब  से
 क्या

 अभाव  पड़  सकता  श्रौर

 इस  सम्बन्ध में  सरकार की  क्या  प्रतित्रिया

 प्रधान  मंत्री
 खों  भोसरणी  लाए

 हां

 यह  निश्चित  रूप  से  नहीं  कहा  जा  सकता  fe  समृद्ध  यूरेनियम  कब  तक  प्राप्त  हो  जाएगा ॥

 यदि  यह  Wy,  1977  के  बाद  भी  नहीं  मिलता  है  तो  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  संचालन
 थर  1978  के  मध्य  तक  इसका  प्रभाव  पड़  सकता

 सरकार ने  पश्चिमी  क्षेत्र में  बिजली  की  उपलब्धता पर  इस  प्रकार  की  देरी  से  पड़  सकने  वाले

 दुष्प्रभावों  से  श्रमरीकी  श्रधिकारियों  को  श्रवगत  करा  दिया  है  तथा  उन्हें  जोरदार  शब्दों  में  यह  भी  बता  दिया

 है  कि  इस  प्रकार  की  देरी  तारापुर  बिजलीघर  के  रिएक्टरों  के  ईंधन  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  दोनों

 सरकारों  के  बीच  हुए  करार  के  शामिल  के  अनुरूप  नहीं

 श्राकाशवाणी के  नेपाल  यूनिट  में  कर्मचारियों की  कसो

 143. शी  के०  घ्री०  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  कमंचारियों  की  कमी  के  कारण  श्राकाशवाणी  के  सविसिस  डिबीजनਂ श्रौर

 डिवीजनਂ  के  नेपाल  यूनिट में  सुचारू रूप  से  काम  करने  में  बाधा  पड़ी  शौर

 यदि  तो  श्रधिक  कमंचारी  भर्ती  करने के  लिए  सरकार  का  क्या  कारवाई  करने  का  विचार

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी :  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Government  Employees  Ar.  reste i  7d  under  MISA  and  DIR

 144,  SHRI  G.  P.  YADAV:
 SHRI  SUBHASH  AHUIJA :
 SHRI  ARIF  BEG:

 Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Central  Government  employees  arrested  under  MISA  and  DIR
 during  the  emergency;

 (b)  whether  a  number  of  employees  have  still  not  been  reinstated;

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard;  and

 (d)  whether  salary  for  the  period  of  suspension  and  removal  from  service  will  also
 be  paid  to  them?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH)  :  (a)  to
 (d)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  in  due

 course.
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 Decentralisation  of  Industries

 145.  SHRI  G.  P.  YADAV:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  ‘be  pleased  to  state

 (a)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  for  the  decentralisation  of  indust-
 Tres

 (b)  whether  Government  have  been  indifferent  towards  rural  industrialisation  so  far
 and

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  BRIJ  LAL  VERMA)  (a)  to  (c)
 Industiral  Policy  Resolution  of  1956  continues  to  govern  Government’s  policy  for  achiev-
 ing  the  objectives  of  growth,  social  justice  and  self-reliance  in  the  industrial  sphere.  The
 Industrial  Policy  Resolution  of  1956  stresses  that  the  aim  of  the  State  policy  will  be  to
 ensure  that  the  de-centralised  sector  acquires  sufficient  vitality  to  be  self-supporting  and
 its  development  is  integrated  with  that  of  large  scale  industry  The  State  will  therefore,
 concentrate  on  measures  designed  to  improve  the  competitive  strength  of  the  small-scale
 producer  It  is  also  the  policy  of  the  Government  to  bring  about  balanced  regional  deve-

 lopment  so  that  industries  are  set  up  in  the  different  parts  of  the  country.  -  It  is  one  of  the

 are aims  of  national  planning  to  ensure  that  facilities  regarding  power.  transport  etc.
 steadily  made  available  to  areas  which  are  at  present  lagging  behind  indusirially  or  where
 there  is  greater  need  for  providing

 opportunities
 for  employment,  provided  the  location

 is  otherwise  suitable.  The  present  government  is  seriously  thinking  on  what  necessary  steps
 should  further  be  taken  to  decentralise

 industries.

 Expenditure  on  ‘Ministers
 146.  SHRI  RAGHAVII  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  bé  pleased  to  state  the

 expenditure  on..account  of  telephone,  electricity,  maintenance  of

 residences  and  tours  of  each  of  the  Central  Ministers  from,  1-  1- -1976  to  31-  12-  1976,  under
 each  head  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (CHAUDHURI  CHARAN  SINGH):  The

 information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 Shri  Sanjay  Gandhi  Travelled  in  Government
 Aeroplanes

 147.  SHRI  RAGHAVII  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to

 (a)  whether  Shri  Sanjay  Gandhi  the  son  of  the  former  Prime  travelled

 in  Government  aeroplanes  after  the  25th  June,  1975:  and

 (b)  if  so,  the  of  tithes  he  travelled  therein  and  the:  expenditure  incurred  by
 Government  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  He  travelled  on  49  occasions  in  the  Air  Force  planes  as  per:  the  list  of  flights
 attached  as  Statements  ‘A’  and  ‘B’  [Placed  in  Library.  See  No,  L.T.-110/77].  Inthe
 case  of  flights  shown  in  Statement  Shri  Sanjay  Gandhi  travelled  as  party  member
 of  the  Prime  Minister  and  other  Central  Ministers  om  whose  indents  thé  flights  were

 arranged  Under  the  existing  orders,  the  Prime  Minister  and  the  Ministers  concernéd
 are  «uthorised  to  use  VIP  aircraft  of  the  Indian  Air  Force.  They  can  also  carry.  any

 person(s)  .whose  travel  in  aircraft  is  necessary  for  the  purpose  of  the  visit  on

 Government  dutv.

 In  the  case  of  flights  shown  in  Statement  ‘B’  Shri  Sanjay  Gandhi  travelled’  in  he

 Indian  Air  Force  plane  with  State  Chief  Ministers  for  whom  the  flights  provided
 on  payment

 No  separate
 areal

 was  incurred  by  the  Central  Government  for  travel  of  Shri

 Sanjay  Gandhi  in  AF  planes  as  he  availed  of  airlift  in  the  aircraft  indented  by  the:
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 authorised  VIP/VVIPs  or  in  the  aircraft  made  available  to  State  Governments  on  pay-
 ment,

 सारूति  कार  फेक्टरो  में  कथित  श्रनियमितताएं

 148.  श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  उद्योग  मंत्री
 यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  की  सीमा  पार  स्थित  मारूति  कार  फैक्टरी  के  निर्माण  के  दौरान
 विभिन्न  व्यक्तियों  भ्र  प्राधिकारियों  ने  कई  प्रकार  की  कथित  अनियमितताएं  की

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  सावेजनिक  श्रौर  स्वतन्त्र  जांच  कराई  जायेंगी  ;

 क्या  उक्त  कारखाने  में  उत्पादन  श्रारम्भ  हो  गया है  ;  शौर

 यदि  तो  श्राज  तक  के  उसके  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या

 को  मारूति  कार  फैक्टरी  के उद्योग  मंत्री  बज  लाल  :  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 निर्माण के  दौरान  की  गई  किसी  भी  कथित  श्रनियथमितता का  पता  नहीं  किन्तु  wes  एकाउंटेंट  द्वारा

 विधिवत  प्रमाणित  कारखाना  इमारत  के  ब्यौरे  के  झ्ाधार  पर  उपयुक्त  प्राधिकारी  से  यह  सिफारिश  की  गई
 थी

 कि  वह  इसे  निर्माण में  काम  art  5655  मी०  टन  इस्पात  निर्धारित  प्रक्रिया  के  श्रनुसार  दें  ।

 मै०  मारूति  लिमिटेड  द्वारा  1976  में  दी  गई  जानकारी  के  ष्ज  7  1975

 से  कारों का  निर्माण  शुरू हो  गया  है  शौर  प्रति  मास  लगभग  15/20  कारें बन  रहीं

 ergaਂ

 149.  श्री  हरि  विष्णु  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कुछ  वर्ष  पूर्व  दिल्‍ली  में  ज़मीन  में  दबाए गए  ्. 1 कपसूल  को  निकालने  का  सरकार
 का  विचार  at

 यदि  तो  कब ?

 प्रधान  संत्री  मोरारजी  श्रार०  :  अर  सरकार  विस्तार  से  aq  मामले  पर

 शीघ्र  विचार  करके इस  दिशा  में  की  जाने  वाली  कार्यवाही  को  अंतिम  रूप  देगी  ।

 श्री  संजय  गांधी  पर  कथित  हमले
 की

 जांच

 150.  श्री  हरि  विष्णु  क्या  सुचना  site  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  कि  श्राकाशवाणी ने  14  1977  को  श्री  संजय  गांधी  पर

 कथित  हमले  का  समाचार  दिया  जो  उन  पर  14  1977  से  पूर्व  की  रात  को  किया  गया  बताया

 श्रौर

 क्या  उस  कथित  घटना  की  जांच  कराई  गई  है  शर  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  श्राकाशवाणी ने  श्री  संजय  गांधी  पर
 कथित  हमले का  समाचार  15  1977  को  सुबह  प्रसारित  किया  (14  1977  को  ।

 भारतीय दंड  संहिता  की  धारा  307  के  श्रन्तर्गत  केस  नं०  39  पुलिस  में  15

 1977  को  रात  के  12.45  बजे  at  किया  गया  है  ।  इस  केस  की  जांच  चल  रही

 लोकपाल एवं  लोकायुक्त  नियुक्त  करने के  लिये  विधेयक  पुरःस्थापित  करना

 151.  श्री  हरि  विष्णु  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 प्रशासनिक

 सुधार  के
 at  1966

 के
 प्रतिवेदन

 में  की  गई
 सिफारिशों

 के  अनुसार
 लोकपाल  श्रौर  लोकायुक्त  नियुक्त  करने  के  लिए  एक  विधेयक  पुरःस्थापित करने  सरकार  का  विचार
 शौर
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 यदि  at, at  कब  ?

 प्रधान  मंत्री  है... |  सोरारजी  To  :  तथा  सरकार  ने  केन्द्र  में  लोकपाल  तथा  लोकायुक्तों

 की  स्थापना  के  लिए  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  की  सिफारिशों को  ध्यान  में  रखते  यथाशीघ्र  श्रावश्यक

 विधान  स्थापित  करने  की  afte  से
 मामलें

 की  जांच  करने  की  कार्रवाई पहले  ही  श्रारम्भ  कर  दी
 et ee  es  es

 विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 बलात  नसबन्दी  के  शिकार  व्यक्तियों  को  मग्मावजे  के  बारे  में  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्री

 द्वारा  सभा  से  बहार  नोति  सम्बन्धी  वक्तव्य  देने  के  बारे  में

 SHRI  KESHAVRAO  DHOUDGE  (NAUDED)  1  am  raising  Privilege  Motion:
 under  rule  222  It  is  sad  that  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  made  a  state-
 ment  regarding  compensation  of  Rs  5000/-  to  the  persons  who  suffered  due  to  forced

 sterajization  and  family  planning  programme,  at  Kanpur,  at  a  time  when  Parliament  was
 In  session.  He  should  have  first  made  thd  statement  in  the  House  and  then  announced  it

 outside.

 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND  FAMILY  PLANNING  (SHRI  RAJ  NARAIN) :
 I  welcome  the  question  of  privilege  raised  against  me.  Whatever  I  said  at  Kanpur  is  not

 a  new  policy  statement,  but  a  part  of  old  policy  relating  to  grant  of  compensation  to  a

 person  who  dies  after  steralisation  or  other  operations  under  family  planning  programme
 This  policy  is  already  under  implementation.  All  the  State  Governments  are  prepared
 to  implement  our  circular  issued  in  this  connection

 Previous  Government  decided  to  give  compensation  of  Rs.  one  lakh  to  the  victim  of
 air  crash.  Should  not_a  poor  man  who  dies  after  police  firing  or  after  Operation  get
 sufficient  compensation?  Our  Government  is  trying  to  remove  disparities  in  such  matters.

 इससे  विशेषाधिकार भंग  होने  का  कोई  भी  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  है  । श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 antes  वाधिक  श्रधिसुचनायें  श्रादि

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  ०७  देसाई )  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :---

 (1)  मुख्य  vet  न्यास  1963  की  103
 की  उपधारा  (2)  के  अ्रन्तगेंत

 लिखित  oat  तथा  भंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 )  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1973-74  के  वार्षिक लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1974-75  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 975-76  के
 )  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1  Vid  वार्षिक  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1974-75  के  वाधिक  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन ।

 )
 पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  लेखें  तथा  ca  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।
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 (3:)  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  ae  1974-75 के  वाषिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1975-76 के  वाषिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन ।

 बम्बई  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1975-76 के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 वेद

 मद्रास  पत्तन  न्यास  के  बर्ष  1975-76 के  लेखें  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 काण्डला  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1975-76  र्ा  नेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर  le

 प्रतिवेदन  ।

 पत्तन  न्यास के  वर्ष  1975-76  के  aries  लेखे  तथा  उन  पर
 प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपर्युक्त  मद  संख्या (1)  (3:) # vfeafed में  उल्लिखित  cal  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  वाले चार  विवरण  तथा  धंग्रेजी  संस्करण )

 [ware  में  रखा  गया  दखिए  स०  एल०  eto  112/77]

 (3)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तत  नि  पत्रों

 तथा  म्ंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 ,  केन्द्रीय  झन्तदेशीय जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता के  वर्ष  1975-76 के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 केन्द्रीय  अन्तर्देशीय जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1975-76

 वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  उन  पर  नियंत्रक-महानेखापरीक्षक

 की  टिप्पणिया ं।

 कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  हैदराबाद  बर्ष  975-76

 के  कार्यकरण की  सरकार  हारा  समीक्षा  ।

 इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  हेदराबाद  का  वर्ष  1975-76 का

 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महानेखापरीक्षक की
 टिप्पणियां

 इंडियन  रेयर  ote  बम्बई  के  वर्ष  1975-76  के  कार्यकरण  की  सरकार

 समीक्षा ।

 इंडियन  रेयर  लिमिटेड  ,  बम्बई  का  वर्षें  1975-76  का  वार्षिक

 परीक्षित  लेखे  तथा उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की  टिप्पणिया ं।

 यूरेनियम  कारपोरेशन  झ्राफ  इंडिया  जादुगुडा  के  ay  1975-76  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 यूरेनियम  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  जादुगुडा  का  वर्ष
 1975-76  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखें  उन  पर  रीक्षक  की  टिप्पणिया ँ।

 [azarae  में  रखा  गया  देखिए  सं०  ए  éto  113/77]
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 (4)  तमिलनाडु  राज्य  संबंध
 मे

 usage  द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारी  की  गई

 उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  मोटरयान  कराधान

 1974 की  धारा  25  की  उपधारा  (2)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्ों  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति

 जी०  झो०  एम०  2341  जो  दिनांक  13  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्न

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  झो०  एम०  2479  जो  दिनांक  13  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी

 जी०  झ्रो०  झ्रार०  संख्या  4070  जो  दिनांक  20  1976  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  तो ०  एम०  2520  जो  दिनांक  27  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  में

 प्रकाशित हुई  थी  ।
 \
 )  जी०  श्रो०  एम०  संख्या  2722  जो  दिनांक  24  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 (3:) )
 जी०  to  एम०  संख्या  2732  जो  दिनांक  24  1976  के  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  श्रो ०  एम०  संख्या  2885  जो  दिनांक  8  1976  के  तमिलनाडू  सरकार

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 )
 जी०  श्रो०  एम०  संख्या  .  3352,  जो  दिनांक  30  1976 के

 तमिलनाडु
 सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  झ  ०
 एम०  संख्या  14 जो  दिनांक  12  1977  के  तमिलनाडु  सरकार

 पत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (8)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  श्रधिसूचनाश्ों को  सभा  पटल  पर
 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 एक  विवरण  तथा  मंग्रेजी  |

 [ware
 a  रखा  गया  देखिए  wo  एल०  eto  114/77]

 (6)  श्रखिल  भारतीय  सेवाएं
 1951  की  धारा  3  की  उपधारा (2)  के  अ्न्तगंत  निम्नलिखित

 भ्रघिसूचनाओं  तथा  wast  की  एक-एक प्रति  :--

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  द्वारा  छटा  संशोधन  1976

 जो  दिनांक  27  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  भ्रधिसूचना  संख्या  सा०  aio
 नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद  संख्या  निर्धारण  पन्द्रहवां  संशोधन

 1976  जो  दिनांक  30  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसूचना  संख्या

 सा०  ato  नि०  856  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  सोलहवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक  30

 1976  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सा०  नि०  857

 में  प्रकाशित हुए  थे

 ]  भारतीय  प्रशासनिक  बाईसवां  संशो  aq  1976  जो  दिनांक

 1  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  859  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 )  भारतीय  पुलिस  ant  चौदहवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक  13

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  1581

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  द्वारा  तीसरा  संशोधन  1976

 जो  दिनांक  18  1976  को  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  ao

 ato  नि०  883  मेंप्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद  संख्या  सोलहवां  संशोधन

 1976 जो  दिनांक  23  1976  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 सा०  नि०  894  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (aT  भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  1976  जो  दिनांक  23

 1976 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro  में

 प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  तीसरा  संशोधन  1976  जो  दिनांक  4

 1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  afr  संख्या  सा०  सां०  fro  1678  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 (=a) )
 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद  संख्या  संशोधन  1976

 जो  दिनांक  17  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  संख्या  सा०  सा०

 fro  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  अढठुठारहवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक  17

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  ato  नि०  929(F)
 ~

 में  प्रकाशित हुए  थे

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  पच्चीसवां  संशोधन
 1976 जो  दिनांक  24  1976  के  भारत  के  राजपत्न में  afer  संख्या

 सा०  सां०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  चौबीसवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक  24

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा ०  ato  नि०  947(F)

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सा० पाट  नि०  1765  जो  दिनांक  25  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  10  1976 के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या  सा०  ato  नि०  504  का  शुद्धि पत्र  दिया  gar  है  ।

 (THE)  अखिल  भारतीय  सेवाएं  दूसरा  संशोधन  1976  जो  दिनांक  25

 1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  ular  संख्या  ato  ato  नि०  1866

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पांचवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक

 25  1976  भारत  के  राजपत्र  में  afar  संख्या  सा०  सां०  नि०  1767

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  द्वारा  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  25  1976  के  भारत के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्याਂ  ato  ato

 fro  1768  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (ASST)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  द्वारा  चौथा  संशोधन

 1976 जो  दिनांक  25  1976  के  भारत  के  राजपतव  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०  सां०  नि०  1769  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 5--137  LSS/77
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 भारतीय  प्रशासनिक सेवा  संख्या  चौबीसवां  संशोधन

 1976 जो  दिनांक  27  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  शभ्रषिसूचना
 सा०  सां०  नि०  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तेईसवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक  27

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि»  954

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  किराया  1977  जो  दिनांक  4

 1977 के  भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसुचना  संख्या  alo  सा०  नि०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  दूसरा  संशोधन  1977  जो  दिनांक  28

 1977  भारत के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या सा०  ato  fro  45(5)

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  तीसरा  संशोधन
 1977 जो  दिनांक  28  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना

 ato  ato  नि०  44  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  में  पद  दूसरा  संशोधन
 1977 जो  दिनांक  29  1977  के  भारत  के  asa  में  अधिसूचना

 सा०  सां०  नि०  136  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  पहला  संशोधन  1977  जो  दिनांक  29

 1977 के  भारत  के  राजपत्र में  अ्धिसुचना  संख्या  Ato  सां०  fro  124 सें  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  )  पहला  संशोधन  1977  जो  29

 1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  झधिसूचना  संख्या  ato  ato  fae  125%

 प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  चौथा  संशोधन
 1977 जो  दिनांक  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  झधिसूचना  संख्या  ate

 सां०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (master ) )
 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तीसरा  संशोधन  1977  जो  दिनांक

 1  1977 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  में

 प्रकाशित हुए  थे  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  में  पद  संख्या  पांचवा  संशोधन
 1977  जो  दिनांक  10  1977  के  भारत के  राजपत्न  में  संख्या  सा०

 ato  नि०  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  पहला  संशोधन
 1977  जो  दिनांक  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  ahgaat  संख्या

 सा०  सां०  नि०  155  में  प्रकाशित हुए  |

 भारतीय
 वन  संशोधन  1977  जो  दिनांक  26  1977

 ba
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  ato  नि०  243  में  प्रकाशित  हुए

 दिनांक i  28 भारतीय  पुलिस  सेवा  तीसरा  संशोधन  1977  जो
 fern:

 1977 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सया०  fro  97(5 )  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।
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 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  (aa)  पहला  संशोधन  1977  जो  दिनांक  28

 1977 के  भारत  के  राजपत्न में  अधिसूचना  संब्या
 ate  ate  नि०  99(8)  में

 प्रकालित

 हुए  थे  |

 ७५
 संशोधन  1977  दिनांक भारतीय  पुलिस  सेवा

 28  फरवरी  1977 के  भारत  के  राजपत्न  में  भ्रधिसूचना  संख्या  ao  सां०  नि०

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  पहला  संशोधन  1977  जो  दिनांक 5
 1977 के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना संख्या  सा०  सां०  नि०  285  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 श्रखिल  भारतीय  सेवाएं  ( MaTMTTT J  झौर  संशोधित  1977 जो  fare

 19  1977  के  भारत  के  राजपत्न में  झधिसूचना  संख्या  सा०  पाण  नि०  358  में

 प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पद  संख्या  सातवां  संशोधन
 1977 जो  दिनांक  2.0  1977  के  भारत  के  राजपत्र में  झधिसूचना  संख्या  सा ०

 सां०  नि०  119  (=)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  अधिसूचना  संख्या  (11)  दिनांक  10  1976  जिसमें

 सूचना  संख्या पा०  पाण  fro  1133 का  शुद्धि  पत्र  दिया  हुम्मा  है  जो  25  1976  को

 लोक  सभा  पटल  पर  रखी गई  थी  ।

 {waters & car में  रखा  गया  देखिए  do  एल०  eto  115/77]

 राष्ट्रपति  दिल्ली  नगर  निगम  श्रधिनियम  के  aia  ग्रधिसूचनायें  तथा  मंत्रियों  के

 वेतन  तथा  wa  mtafaran  के  श्रन्तर्गत  नियम

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रबिन्द्र  :  मैं  चौधरी  चरण  fag  की  शोर  से  निम्नलिखित  पत्न  सभा

 पर  रखता हुं

 (1)  राष्ट्रपति  पेन्शन  1951  की  धारा  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  ar

 1977  तथा  watt  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  as

 1977  के  भारत के  राजपत्र  में  अ्धिसुचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 [wares  में  रखा  गया  देखिए  सं०  Tato  eto  116/77]

 (2)  दिल्‍ली  नगर  निगम  1957  की  490  की  उपधारा  (3)  के  झन्तगेत

 भ्रघिसुचना  संख्या  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 21  1977  के  दिल्‍ली  राजपत्न में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  24

 1975 की  अधिसूचना  संख्या  यू-13021/ 17/ 7 5-दिल्‍ली  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 है  ।

 (3)  उपर्युक्त  श्रधिसूचना  जारी  करने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  ंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  देखिए सं०  एल०  टी ०  117/77]

 (4)  मंत्रियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  अधि  1952  की  11  की  उपधारा  (2) के  wana
 मंत्रियों  चिकित्सा  तथा  aq  संशोधन  1977  तथा

 रंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  2  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  झ्धिसुचना

 संख्या  सा०  सा०  नि०  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 में  रखा  गया  देखिए  सं०  एल०  टी०  118/  77]
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 नौसेना  gtafaan % arara के  अन्तर्गत  श्रधिसुचनाएं

 रक्षा  संत्री  जगजीवन राम  )  :  में  नौसेना  1957 की  घारा  185  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 अ्धिसुचनाओओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ——

 नौसेना  पहला  संशोधन  1977  जो  दिनांक  19  1977 के  भारत  के
 राजपत्न में  श्रधिसूचना संख्या  ato  fro  ato  52  में  प्रकाशित हुए  थे

 नौसेना  )  दूसरा  संशोधन  1977  जो  दिनांक  12  1977 के  भारत  के

 राजपत्न में  अधिसूचना  deat  ato  fro  श्रा०  75  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [warera  में  रखा  देखिये सं०  एल०  टी०  119/77]

 तमिलनाडु  राज्य  विधान  मंडल  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  राष्ट्रपति  के  श्रनिवार्य वस्तु  श्रधिनियम

 धन  कूटन  उद्योग  afar  के  श्रन्तर्गत  श्रधिसुचनाएं

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  att  रविन्द्र  वर्मा  मैं  श्री  प्रकाश  सिंह  बादल  की  झोर  से  निम्नलिखित

 पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  तमिलनाडू  राज्य  विधान  मंडल  का  1976 की  धारा  3  की

 उपधारा  (3)  के  wea  राष्ट्रपति  के  निम्नलिखित  श्रधिनियमों  तथा  sist
 की  एक-एक

 1976  (1976  का (uF)  ऋण
 विधियां

 राष्ट्रपति  का  संख्या  46)  जो  दिनांक  29  1976 के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित था

 तमिलनाडू  ऋण  राहत  विधियां  1977  (1977  का  wrsE-
 पति का  श्रधिनियम  संख्या 3)  जो  दिनांक  12  1977 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  टी०  120/77]

 (2)  वस्तु  1955  की  धारा 3  की  उपधारा  (6)  के  श्रन्तगेंत  निम्नलिखित

 भ्रधिसुचनाओओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की
 एक-एक  प्रति:ः--

 (um)  उर्वरक  श्राठवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक  27  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro  854  (#)  में  प्रकाशित Ear
 था

 उवरक  पर  चौथा  संशोधन  1976 जो  दिनांक  28

 1976  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  प्ा०  श्रा०  में  प्रकाशित

 gar  ।

 सा०  ato  fro  जो  दिनांक  2  1976  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।
 ०४४०

 सा०  सां०  नि०  जो  दिनांक  15  1976  के  भारत  के  राजपत्न  ध  इ

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )  गुजरात  तथा  दादरा  श्रौर  नागर  हवेली  चावल  श्रौर  धान

 पर  दूसरा  संशोधन  1976  जो  दिनांक  27  1976

 भारत के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना संख्या  सा०  सा०
 fro  1675

 में  प्रकाशित हुआ  था

 (8:)  राजस्थान  धान  का  1976  जो  दिनांक  4  दिसम्बर

 1976 के  भारत के  राजपत्र में  श्रधिसुचना  संख्या  सा०  सां०  fro  1705  में  प्रकाशिक्त

 हुआ था
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 ato  ato  नि०  जो  दिनांक  13  feurax,  1976

 में  प्रकाशित  हुई
 थी  ।

 उर्वरक  पर  संशोधन  1977  जो  दिनांक  15

 1977  के  भारत के  राजपत्न  में  संख्या  सा०  सा ं०  नि० a  में  प्रकाशित

 gar था  ।

 सा०  सां०नि०  जो दिनांक  8  1977  के  भारत  के  राजपत्न में  varia

 हुई  थी  ।

 [WwarTaa  में  रखा  गया  देखिये ०  एल०  ढी०  121/77]

 (3)  घान  उद्योग  1958  की  धारा  उपधारा  (4)  के  श्रस्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  भंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 )  धान  कूटन  उद्योग  तथा  लाइसेंस  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  29  1976  के  भारत के  में  श्रधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  fro
 490  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 धान  कूटन  उद्योग  तथा  लाइसेंस  संशोधन  1977  जो

 दिनांक  26  1977  के  भारत के  में  संख्या  सा०  सां०
 नि०  284  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ~ [waters 8 TAT में  रखा  गया  देखिये do  एल ०  eto  12  2/  77]

 (4)  भाण्डागारण  निगम  1962  की  धारा  41  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय
 भाण्डागारण  निगम  1977  तथा  भंप्रेजी  की  एक  प्रति  जो
 दिनांक  12  1977  के  भारत  के  राजपत्र में  अ्रधघिसूचना  सा०  ato  नि०  338

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [water & Tat में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  eto  123/77]

 (5)  तमिलनाडू  राज्य के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारी

 की गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पढ़ित  भाण्डागारण  निगम

 1962 की  धारा  31  की  उपधारा  (vi)  के  अन्तगत  तमिलनाडु  भाण्डागारण

 मद्रास के  वर्ष  1973-74  के  नाधिक  प्रतिवेदन  तथा  प्रमाणित  लेखे  तथा  wait

 की  एक  प्रति ।

 (6)  उपर्युक्त लेखे  सभा  पटल  पर  रखने  विलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  एक
 बिवरण

 तथा  श्रंग्रेजी  |

 [warert & Cat में  रखा  गया  देखियें सं०  एल०
 टी०  124/77]

 (7)  तमिलनाडु राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारी की  गई

 उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  भाण्डागारण  1951

 की  धारा  27 की  उपधारा  (4)  के  अधिसूचना  संख्या  जी०  ato  एम०  341

 तथा  wat  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  7  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 [dearer & Tat में  रखा  गया  देखिये to  एल०  gto  125/77]

 रेड  टेरिफ  )  नियम  1977

 रेल  मंत्री  मध  :  में  भारतीय  रेल  1890  की  धारा  47  के  अन्तर्गत  जारी

 करिए गए  रेलवे रेड  टैरिफ  नियम  1977  तथा  sat  की  एक  जो
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 दिनांक  19  1977  के  भारत के  राजपत्न  #  सा०  ato  नि०  404  में  प्रकाशित
 हुए  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखा  गया  बेखिये to  एल०  टो०  126/77]

 निर्वात  fairy  1963  के  aia  श्रधिसुचनायें वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  में  निम्नलिखित पत्न  सभा

 पर  रखता  हूਂ

 (1)  निर्यात  प्रकार  नियंप्रण  तथा  i963  की  धारा  17  की  उपधारा  (3)

 के  श्रत्तगंत  निम्नलिखित  झघिसुचनाझों  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 पटसन  were  निर्मात  प्रकार  नियंप्रण  तथा  संशोधन  1976

 जो  दिनांक  20.0  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  प्रधिसूचना  संख्या  सां०  प्रा०
 4462 में  प्रकाशित  हुए  थे

 सूखी  मछली  निर्यात  संशोधन  1976  जो  दिनांक  27  सवम्बर

 1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  भ्रधिसूचना  संख्या  सां०  ato  4494  में  प्रकाशित  हुए
 थे

 इस्पात  ट्यूबों  तथा  ट्यूबलरों  का  निर्यात  प्रकार  नियंत्रण  तथा  संशोधन

 1977  जो  दिनांक  1  1977  के  भारत  के  cava &  अधिसूचना

 सां०  झा ०  60  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 पाइप  फिर्टिंगों  का  निर्यात  1977  जो  दिनांक  1  1977

 के  भारत  के  राजपत्न  में  भ्रधिसुचना  संख्या  सां०  श्रा०  62.0  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 काजू  गिरी  का  निर्यात  ware  नियंत्रण  तथा  संशोधन  1976

 जो  दिनांक  29  1977  के  भारत  के  में  भ्रधिसूचना संख्या  सां०  झा०
 410  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 hg  केकड़े के  डिब्बा-बन्द  मांस का  निर्वात  1977  जो  दिनाक  5

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  सां०  झा ०  456 में  प्रकाशित  हुए
 थे  |

 द  कालीन  निर्यात  प्रकार  नियंत्रण  तथा  संशोधन  1977  जो

 दिनांक  19  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  श्रघिसुचना  संख्या  सां०  | * ॥ हूँ  825

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [ware  में  रखा  गया  देखिये  do  एल०  Eto  127/77]

 (2)  भारतीय  मानक  संस्थान  (SATO  1952  की  धारा  ..22  के
 भारतीय  मानक  संस्थान  1955  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण

 की  एक  प्रति ।

 उपर्युक्त  मद  में  उल्लिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखें  जाने  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण ।

 पिंथालय में  रखा  गया  देखिये do  एल०  टो०  128/77]

 मिसेस
 (3)  भारतीय  मानक  संस्थान ,  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76 के  वार्षिक  a  तिवेदन  wer  wast

 संस्करण
 )

 की  एक  प्रति

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  टो०  129/77]

 (4)  केन्द्रीय  रेशम  1948  को  धारा  13
 की

 उपधारा  (3)  के  श्रन्तमंत्र

 रेशम
 बोर्ड

 झंशदायी  भविष्य  निधि  1976  तथा  म्रंग्रेजी  की
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 एक  प्रति जो  दिनांक  30  1976  के  भारत के  में  झधिसूचना  संख्या  सा०  सा०

 नि०  1529  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ~~ [dere F cen में  रखा  गया  देखिये do  एल०  टी०  130/77]

 (5)  केन्द्रीय रेशम  सोडे  1948 की  धारा  12  की  उपधारा  (4)  है झन्तगंत  केन्द्रीय  रेशम
 बोर्डे  के  वर्ष  1974-75 के  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  wt  की  एक  प्रति ।

 प्रिंवालय में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  ठी०  131/77]

 (6)  रबड़  बोर्ड  के  ्  1974-75  के  लेखें  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  waht

 की  एक  प्रति  तथा  लेखा  विवरण  ।

 [Wareta % TUT में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  eto  132/77]

 (7)  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  1962  की  धारा  14  की  उपधारा  (3)  के

 wale  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्‍ली  के  बर्ष  1975-76  के  वारिक  प्रतिवेदन

 तथा  ध्ंग्रेजी  की  एक  प्रति ।

 प्रिंथालय में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  टो०  133/77]

 बाधिक  ~ atagqaara  श्रादि

 दिस  मंत्री  एच०  एम ०  :  मैं  निम्नलिखित  पश्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अ्न्तगंत  निम्नलिखित  cai

 तथा  श्रंप्रेजी  की  एक-एक  प्रति
 :--

 )  नेशनल  इन्शोरेंस  कम्पनी  कलकसा  का  वर्ष  1974  का  वाषिक
 लेखापरीक्षि्न  लेखे  तथा  उम  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 तें  रखा  गया  देखिए  do  एल०  टी०  134/77]

 झोरियण्टल  फायर  एण्ड  जनरल  इन्शोरेंस  कम्पती  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1974

 का  बवाधिक  लेखे  तथा  उन  पर  frase  परीक्षक

 की  टिप्पणिया ँ।

 [wearer W Tat में  रखा  गया  देखिये  do  एल०  135/77]

 न्यू  इण्डिया  एशोरेंस  कम्पनी  बम्बई का  वर्ष  1975  का  वाधिक

 नेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ॥

 [daraa F Tar में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  टी०  136/77]

 जनरल  इन्शोरेंस  कारपोरेशन  श्राफ  बम्बई का  वर्ष
 1975

 का  वार्षिक

 नलेखापरीक्षित लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां ।

 [aearert  सें  रखा  गया  देखिए ०  एल०  टी०  137/77]

 (2)  राच्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा 31  1976  को  जारी  की  मई  FE
 घोषणा  के  खण्ड  के  पठित  तमिलनाडू  चिट  फण्ड  1961  की

 धारा  2  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  संख्या  जी०  wo  एम०  1917  तथा
 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  26  1977  के  तमिलनाड  सरकार

 राजपत्न में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 [waTaa  सें  रखा  गया  देखिए सं०  एल०  eto  138/77]

 (3)
 अधिनियम ALAIN,  976  की  धारा  की तमिलनाडु राज्य  विधानमण्डल  का  प्रत्यायोजन

 उपधारा  (3)  के  भ्रन्तर्गत  तमिलनाडु  सामान्य  विक्रय  कर  1976  (1976
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 का  राष्ट्रपति का  अधिनियम  संख्या  40)  तथा  wast  ay  दक्ष  बद  जो
 दिनांक  9  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  प्रकाशित ger  था  ।

 में  रखा  गया  देखिये do  एल०  ठी०  139/77]

 (4)  सीमा-शुल्क  ट  रिफ  1975  की  धारा  10  के  श्रन्तगंत  सीमा-शुल्क  ट्रैरिफ

 के  weit  वस्तुम्नों के  मूल  का  1976  तथा  मंग्रेजी

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  1  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  ato

 ato  fro  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  गया  देखिए do  एल०  ato  140/77]

 (5)  वित्त  2)  1971  की  धारा  51  के  ania  संख्या  ato  सां०
 fro  1790  तथा  wat  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  25  1976

 के  भारत  के  राजपत्न में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसके  द्वारा  दिनांक  21  1976  की

 सुचना  संख्या
 सा०  सां०  नि०

 952
 में  कतिपय  संशोधन  किया गया  है  ।

 में  रखा  गया  देखिये  Ho  एल०  टी ०  141/77]

 ६6
 र

 ग्रायकर  1961  की  घारा  296  के  अन्तरगत  श्रधिसुचनाओं
 तथा  ह अगम्ज ी  की  एक-एक

 )  सां०  झ्रा०  4060 जो  दिनांक  1976 के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 सा०  ato  fro  4061  जो  दिनांक  नवम्बर ,  1  6  t >  tae  राजपल्न  में

 शित हुई  थी  ।

 सा ८  ato  नि०  4062  जो  दिनांक  नवम्बर  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित

 हुई थी  ।

 ato  ato  fro  4063  जो  दिनांक  6  नवम्बर  ,  1976  के  भारत  के  में

 शित हुई  थी  ।
 >

 )  alo  ato  नि०  4064  जो  दिनांक  1976  के  भारत के  राजपत्न में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 4065  जो  दिनांक  6  1976  के  शारत  के  राजपत्र  म
 =

 (8:)  सा०  सां०  नि०

 प्रकाशित हुई  थी  ।

 '  झ्रायकर  1976  जो  दिनांक  30  1976  के

 भारत के  राजपत्न  में  भ्धिसूचना  सं०  जां०  श्ा०  842  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 [aera में  रखा  गया  देखिये do  एल०  ठी०  142/77)

 1977  के संशोधन  1977  जो  दिनांक  18

 भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसुचना  संख्या  सा  प्रा  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सां०  प्रा ०  578 जो  दिनांक  19  1977  के  शारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 थी  |

 )
 ato  ato  579 जो  दिनांक  19  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई
 थी  ॥

 सां  aro  583 जो  दिनांक  19  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित

 हुई थी  ।

 सा०  ato  584 जो  दिनांक  19  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित

 हुई थी  ।
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 सा०  स्रा०  585  जो  19  ns Baz,  इस  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 थी  |

 सां०  श्रा०  587  जो  दिनांक  19  1977  के  भारत  के  राजषत्न  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 श्रायकर  1977  जो  दिनांक  5  1977  के  भारत  के

 राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  ao  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  देखिये ao  एल०  eto  143/77]

 (7)  धन-कर  1957  की  धारा  46  की  उपधारा  (4)  के  प्रन्तगंत  निम्नलिखित

 सुचनाश्ों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 )  धन-कर  1976  जो  दिनांक  3  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रधिसूचना  संख्या  सां०  झा०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 धन-कर  1976  जो  दिनांक  15  1976  के  भारत

 के  राजपत्र में  प्रधिसूचना  संख्या  सां०  ग्रा०  732  (
 = झ  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 धन-कर  )  1977  जो  दिनांक  12  1977  के  भारत  के

 राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  ato  झ्रा०  में  प्रकाशित  हुए  थे

 धन-कर  1977  जो  दिनांक  15  1977  के  भारत

 के  राजपत्न  में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  ato  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 ~ [wares A TST में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  eto  144/77]

 (8)  ब्याज-कर  1974  की  धारा  27 की  उपधारा  (4)  के  धज ग्रन्तगत  ब्याज-कर

 1976  तथा  waist  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  30  दिसम्बर  1976

 के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रधिसुचना  संख्या  ato  प्राण  843(F) में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  देखिए सं०  एल०  eto  145/77]

 (9)  दान-कर  1958  की  धारा  46  की  उपधारा  (4)  के  अन्तरगत  दान-कर

 1976  तथा  wast  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  12

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्रधिसूचना  संख्या  सां०  wo  722(8)  Awarfaw

 हुए  थे  ।

 (saree में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  टो०  146/77)

 (10)  कम्पनी  अतिकर  1964  की  धारा  25  की  उपधारा  (3)  के  wera

 कम्पनी  श्रतिकर  1977  तथा  भ्रंप्रेजी  की  एक
 प्रति जो  दिनांक  15  1977  के  भारत के  राजपत्र में  अ्रधिसूचना संख्या  साध
 fro  1675)  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 (derrera & Ta में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  टी०  147/77)

 (11)  दिल्‍ली  विक्रय  कर  1975  की  धारा  72  के  ग्रत्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाशं
 तथा  wast  की  एक-एक  प्रति

 1५११  3
 )

 दिल्‍ली  विक्रय  कर  संशोधन  1976  जो  0  1976

 के
 दिल्ली  राजपत्र  में  श्रधिसुचना  संख्या एफ०  4  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 दिल्ली  विक्रय  कर  1977  जो  दिनांक  25  1977

 के  दिल्ली  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  4
 (62),

 में  प्रकाशित  हुए  थे
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 दिल्‍ली  विक्रय
 कर  1977  जो  दिनांक 25  1977

 के
 दिल्ली  राजपत्र

 में  श्रधिसूचना  संख्या  एफ०  4  (78)  मैं  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 प्रिंयालय में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  Zto  148/77]

 (12)  केन्द्रीय
 विकय  कर

 1956
 की  धारा  13  की  उपधारा  (2)  के  अन्तरगत

 fara  कर  तथा  1976  तथा  ंग्रेजी

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  30  1976 के  भारत  के  राजपत्न में  श्रधिसुचना
 संख्या

 सा०  सां०  fro
 में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 प्रिंालय  में  रखा
 गया  देखिए  wo  एल०  टो०  149/77]

 (13)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  लवण  1944  की  38  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित

 तथा  dist  की  एक-एक  प्रति

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  (  1976  जो  दिनांक  13

 1976
 के

 भारत
 के

 राजपत्र
 में  श्रधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 1608
 मैं

 प्रकाशित

 हुए थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1976  जो  दिनांक  16

 1976  के  भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ate  ato  fro  920)  में
 प्रकाशित

 हुए  थे  |

 1976  जो  दिनांक  25 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क
 1976

 के
 भारत

 के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  ato  alo  नि०
 1792

 में
 प्रकाशित

 हुए थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1977 जो  दिनांक  15  1977

 के  भारत  के  राजपत्र में  श्रघिसूचना  संख्या ato  ato  नि०  96 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1977  दिनांक  29

 1977  के  भारत के  राजपत्र में  संख्या  ato  ato  नि०
 152

 में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1977  जो  दिनांक  19  1977

 के  भारत  के  राजपत्न में  श्रधिसूचना सं०  ato  ato  नि०  408  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  ( Bat  1977  जो  दिनांक  25  1977

 के  भारत के  राजपत्न में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro  128  (8)  में  प्रकाशित  हुए
 थे  |

 ७5 प्रिंचालय में  रखा  गया  वेखिए  सं०  एल०  eto  150/77]

 (14)  उत्पाद-शुल्क  1944  के  भ्रन्तर्गत  जारी  की  गई  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाशओं
 तथा  की  एक-एक  प्रति

 (qr)  सा०  ato  नि०  1547  जो  दिनांक  30  1976  के  भारत  के  शजपत्न  में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  |

 lo  सां०  नि०  1976  के  ae  के जो  fete  10

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  पा०  नि०  878(F)  झ्ौर  जो  दिनांक  13  1976  के  ure

 के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  सां०  fro  1607  जो  दिनांक  13  1976  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन |
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 ato  ato  नि०  जो  दिनांक  16  1976 के  भारत  के  राजपत्न में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 ( &)  ato  ato  नि०  891(58)  जो  दिनांक  22  नवम्बर  1976  के  भारत  के  राजपत्न में

 प्रकाशित हुई  तथा  एक  व्याष्यात्मक  ज्ञापन ।

 सित  सा०  सां०  नि०  905(¥)  जो  दिनांक  1  दिसम्बर  1976  के  भारत  के  राजपत  में

 प्रकाणिस हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 )  सा०  सार  नि  1719 जो  दिनांक  4  दिसम्बर  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 सा०  सा०  नि०  1762  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 सा०  पा०  fro  966  जो  दिनांक  31  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  सां०  fro  जो  दिनांक  27  1977  के  भारत  के  राजपस्र  में

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 Ato  पा०  नि०  871(8)  जो  दिनांक  9  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  सा०  सां०  fro  sg2(e)  जो  दिनांक  17  1976  के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित हुई  aro  ato  fro  910(F)  जो  दिनांक  8  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  ato  ato  fro  जो  दिनांक  15
 1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  ato  ato  नि०
 1791

 जो
 दिनांक  25  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  सा

 ०  सा ं०

 नि० 32  जो  दिनांक  24  जनवरी  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 सा०  ato नि०  जो  दिनांक  28  1977  के  भारत  के  राजपल्न

 में  प्रकाशित  हुई  ato  सा०  fro  जो  दिनांक  1977 के  भारत

 के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  घोर  ato  ate  नि०  705) जो  दिनांक

 8  1977
 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  ग्याव्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  सां०  नि०  97  जो  दिनांक  15  जनवरी  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 )  सा०  सां०  नि०  123  जो  दिनांक  22  जनवरी  1977  के  भारत  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  SITS  ज्ञापन  |

 (Tae)  सा०  ato  नि०  जो  दिनांक  8  1977  के  भारत के  राजपत्र में

 शित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 सा०  ate  fro  ae  जो  दिनांक  26  फरवरी  1977 के  के

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन ।

 सा०  ato  नि०  281,  282  283  जो  दिनांक  26  फरवरी  1977  के  भारत के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (WeoreE )  सा०  सां०  नि०  102(#)  दिनांक  1  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 सा ०  सां०
 नि

 109(%)  जो  दिनांक  114M,  1977  के  भारत  के  में

 प्रकाशित  हुईं ई  थी  तथा एक  टमक  ज्ञापन  |
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 ato
 ato  fro  जो  दिनांक  25  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 [ wearera  में  रखा  गया  देखिए  सं०  एल०  ato  151/77]

 (15)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाओओं
 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 (TH)  सा०  सां०  नि०  दिनांक  5  1976  के  रत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  सां०  नि०  जो  दिनांक  12  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 ato  ato  नि०  जो  दिनांक  22  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  ato  नि०  जो  दिनांक  23  197  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  1976 के  भारत  के  राजपत्र  में सा०  ato  नि०  जो  दिनांक  24

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 1976  के  भारत के  राजपत्र  में
 )

 सा०  ato  नि०  जो  दिनांक  27

 प्रकाशित  ge  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  ato  fro  जो  दिनांक  29  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 )  सा०  ato  नि०  1720  जो  दिनांक  4  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 सा०  सां०  नि०  जो  दिनांक  8  1976 के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (aq)  सा०  ato  नि०  1723  जो  दिनाक  11  1976  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  सां०  fro  जो  दिनांक  14  1976  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  ato  fro  926(5)  जो  दिनांक  16  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन

 ato  ato  fro  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  aio  fro  951  दिनांक  24  1976 के  भारत  के  राजपत्न में

 प्रकाशित हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 (Tae )  सा०  सां०  fro  जो  दिनांक  1  1977  के  भारत के  we  में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  |

 सा०  ato  fro  ae  (8)  जो  दिनांक  6  1977  के  भारत  के

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  ato  नि०  39  जो  दिनांक  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।
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 (agTee  ate  aie  नि०  67  जो  दिनांक  8  waa  1977  के  भारत  के  राजपत्र We  में  प्रकाशित

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 ato  ato  fro  11(#)  जो  दिनांक  11  1977  के  भारत के

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ao  सां०  नि०  20(8)  श्र  जो  दिनांक  15  1977  के  भारत  के

 राजपत्न में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 (eat)  सा०  सा०  fro  और  जो  दिनांक  22  1977

 के  भारत के  राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन

 ato  ato  fro  जो  दिनांक  22  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  Ato  fro  30  झौर  जो  दिनांक  24  1977  के  भारत  के

 राजपत्न में  प्रकाशित  हुई थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  सां०  नि०  जो  दिनांक  7  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 ato  ato  नि०  जो  दिनांक  7  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 हुई  तथा  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 ato  ato  fto  जो  दिनांक  7  1977  के  भारत  के  राजपत्र में

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  सा०  fro  झर  जो  दिनांक  1977  के  भारत  के

 राजपत्र में  प्रकाशित हुई  थी  तथा एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  सा०  fro  जो  दिनांक  8  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ato  सा०  नि०  जो  दिनांक  24  1977  के  भारत  के  ase

 हुई थी  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  ato  नि०  जो  दिनांक  24  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन

 1977  के  भारत  के  में सा०  ato  fro  106(5)  जो  दिनांक  7

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ao  ato  fro  107(5)  श्र  जो  दिनांक  9  1977  के  भारत

 के  राजपत्न में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 ato  ato  fro  जो  दिनांक  11  1977 के  भारत  के  राजपत्र में

 हुई  थी  तथा  एक  ज्ञापन I

 ato  सा०  नि०  जो  दिनांक  11  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में

 प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 सा०  ato  fro  113(F)  जो  दिनांक  11  1977  के  भारत  के  राजपत्न में

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 ato  ato  नि०  407  दिनांक  19  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  yar

 शित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 [watera  में  रखा  गया  देखिए  सं०  एल०  Ao  152/77]
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 (16)  तमिलनाडु  राज्य  के  संबंध में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को  जारी की  गई

 उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडू  सामान्य  विक्रय  कर
 1959  की  धारा  53  का  उपधारा  (5)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित

 सूचनाश्ों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 जी०  तो ०  एम०  संख्या  68  जो  दिनांक  23  1976 के  तामिलनाडू  सरकार

 राजपन्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  झो०  पी०  संख्या  211 जो  दिनांक  10  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  sito  एम०  219  जो  दिनांक  17  1976  के  तमिलनाडू  सरकार  सशपल्र  में

 प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  संख्या  1347 जो  दिनांक  13  श्रक्तूबर  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  प्रो ०  एम०  संख्या  1363 जो  दिनांक  13  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 waa  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 (5:)  जी०  श्रो०  पी०  संख्या  1417 जो  दिनांक  5  श्रक्तूबर  1976  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  प्रो ०  ्य  संख्या  1606  जो  दिनांक  15  1976  के  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  झो०  एम०  संख्या  1536  जो  दिनांक  17  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी

 (at)  जी०  झ्रो०  एम०  संख्या  1583  जो  दिनांक  1  1976  के  तमिलनाडू  सरकार
 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई थी  ।

 जी०  प्रो०  एम०  संख्या  1534  जो  दिनांक  1  1976  के  ऋस  सरकार
 राजपत्न में  प्रकाशित  हुई थी  ।

 जी०  झो०  पी०  संख्या  1760  जो  दिनांक  29  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 (arse)  जी०  झो०  पी०  संख्या  72  जो  दिनांक  2  1977  के

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  ्रो०  एम०  संख्या  80  जो  दिनांक  2  |  प्‌  के  तमिलनाडू सरकार
 पर  में  प्रकाशित हुई  थी

 जी०  झो०  पी०  संख्या  169  जो  दिनांक  3  1977  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  झ्रो०  एम०  संख्या  1908  जो  दिनांक  9  1977  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  शो ०  एम०  संख्या  163  जो  दिनांक  23  फरवरी  ,  1977  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  प्रो०
 पी०  संख्या  535

 जो
 दिनांक  11  1974  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
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 (HESS)  जी०  श्रो०  पी०  संख्य  ड  752.0  जो  दिनांक  16  ह  15.0  के  तमिलनाडू  सरकार

 पत्न  में  प्रकाशित हुई  थी

 जी०  श्रो०  पी०  संख्या  883  जो  दिनांक  20  1975  के
 सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  एम०  संख्या  1160  जो  दिनांक  29  1975  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  झो०  पी०  संख्या  1399  जो  दिनांक  18  नवम्बर  1975  के  तमिलनाढू  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  ato  एम०  संख्या  1540  जो  दिनांक  2  1976  के  तमिलतादु

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  संख्या  90  जो  दिनांक  18  1976  के  तमिलनाडु सरकार

 पत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  vito  एम०  संख्या  348  जो  दिनांक  17  1976  के  तमिलनाडु  लरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी

 जी०  झो०  पी०  संख्या  394  जो  दिनांक  19  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 ज्ञापन  संख्या  27291/11(2)/75-7 जो  दिनांक  28  1976  के  तलिलनाडु

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 जी०  to  पी०  संख्या  99  जो  दिनांक  19  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 पत्न  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 (weaTea  झो०  एम०  संख्या  637  जो  दिनांक  26  1976  के  तमिलनाडु  खरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी

 ज्ञापन  संख्या  48532/111  विनांक  2  जून  1976  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुआ  था

 जी०  श्रो०  एम०  संख्या  789 जो  दिनांक  7  1976  के  तमिलनाडु सरकार  UE

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 (zadte )  जी०  to  एम०  संख्या  931  जो  दिनांक  21

 में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  भो०  एम०  संख्या  932  जो  दिनांक  18  1976  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थी

 जो०  झ०  पी०  संख्या  1049  जो  दिनांक  25  1976  के  तमिलनाड॒  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  भ्रो०  एम०  संख्या  1087  जो  दिनांक  18  1976  के  तमिलनाद  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  झ्रो०  एम०  संख्या  1392  जो  दिनांक  29  1976  के  तमिलनाड  सरकार

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (17)  उपर्युक्त  (16)  के  से  में  उत्लिखित  झधिसुचनाश्ों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 teu  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 [wares  में  रखा  गया  देखिए  सं०  एल०  ato  153/77]
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 (18)  तमिलनाडु  राज्य  के
 संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  ५1  1976  को  जारी

 थ  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  भारतीय  स्टाम्प

 1899 की  भारा  की  उपधारा  (2)  के  aia  अधिसूचना  संख्या  जी०  श्यो ०

 एम०  778  तथा  भ्ंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  23  1976

 के  सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  दवारा  भारतीय  स्टाम्प
 192  में  5  कतिपय  संशोधन  किया गया  है

 उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने
 में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  बताने
 वाला  एक

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  देखिए  सं०  एल०  टो०  154/77]

 समीक्षा  तथा  वाधिक  प्रतिवेदन  दामोदर  aret  निगम  का  ज  1977-78 का  बजट  प्रावकलन  तथा  भाखड़ा
 1976 प्रबन्ध  बोड॑

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन  )
 :

 मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619 क  की  उपधारा  (1)  के  प्रस्तगं त  निम्नलिखित  oat

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  —

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  ।

 ग्रामीण  विद्यतीकरण  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1975-76  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  तनियंत्रक-महालेखापरीक्षक  टिप्पणियां  |

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के

 करण  की  सरकार  त ट रा  समीक्षा  |

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  नई  दिल्‍ली  का  at  1975-76  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महानेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 [ werrert  में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  eto  155/77]

 (2)  दामोदर घाटी  निगम  1948  की  धारा  45  की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गत

 दामोदर  घाटी  निगम  का  वर्ष  1974-75  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  श्रंग्रेजी

 की  एक  प्रति  तथा  तत्सम्बन्धी  लेखों पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन ।

 (at)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला
 एक  विवरण  तथा  wast  संस्करण )  |

 में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  टी०  156/77]

 (3)  दामोदर  घाटी  निगम  1948  की  धारा  44  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तर्गत  दामोदर

 निगम  के  वर्ष  1977-78  के  बजट  प्राक्कलन
 तथा  झंग्रेजी  की  एक

 प्रति ।

 [warera  में  रखा  गया  देखिये  सं०  एल०  Zto  157/77]

 (4)
 पं

 पुनर्गठन  1966  की  97  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  भाखड़ा

 प्रबन्ध  बोड  1976  तथा  wast  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 4  1976  के  भारत के  राजपत्न  में  afer  संख्या  ato  ato  नि०  1709  में
 ~

 प्रकाशित  हुए  थे
 |

 [wares  में  रखा  मया  देखिये  सं०  एल०  eo  158/77]
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 कर्मचारों  निगम  |  वर्ष  11.0  72-71:  ,  17 3-74  तथा  के  लेखा  लेखे  तथा  ag

 1976-77  तथा  1977-78  के  बजट  AFH  तथा  एक  विवरण

 संसदीय  ज  तथा  श्रम  मंत्री  cater  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  की  धारा  36.  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  cat  तथा

 भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1972-73 के  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर (ta)
 नेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1973-74  के  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  I

 क्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1974-75  के  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  1976-77  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  तथा

 1977-78  के  बजट  प्राक्कलन  |

 (2)  उपर्युक्त मद  (47)  के  से  में  उल्लिखित cal  को  सभा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण ।

 [warera  में  रखा  गया  देखिये  ado  एल०  eto  159/77]

 (3)  लोक  सभा  के  विभिन्न  में  मंत्रियों  द्वारा  दिए  गए  विभिन्न  वचनों  तथा  at  गई

 प्रतिज्ञाप्नों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायेवाही  दर्शाने  वाले  निम्नलिखित

 विवरण  संख्या  43  दसवां  1970
 e  चौथी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या
 31  ग्यारहवां  1970

 विवरण  संख्या  38  दूसरा  1971

 विवरण  संख्या  26  तीसरा  1971

 विवरण  संख्या  33  चौथा  1972

 (3:)  विवरण  संख्या  23  WSaT  Wa,  1973

 विवरण  संख्या  21  नवां  1973

 विवरण  संख्या  19  बारहवां  1974
 पांचवीं लोक  सभा

 विवरण  संख्या  23  तेरहवां  1975

 ह  विवरण  संख्या  ग्  पत्द्रहुवां  1976

 विवरण  संख्या  6  सोलहवां  1976

 Ciscs  )  विवरण  संख्या  3  Aa,  1976

 में  रखा  गया  देखिये  स०  एल ०  eto  160/77]

 सायों  Report  of  Development  Council  for  Automobile  Ancillary  Industries  etc.  for
 1975-76,  Notifications,  Reviews  and  Annual  Reports

 MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  BRIJ  LAL  VARMA)  :  I  beg  to  lay  on  the  table.

 (1)  ate
 1951

 की  are  की  उपधारा  (4) के  श्रन्तगंत

 मोटरगाड़ी  सहायक  परिवहन  गाड़ी  मिट्टी  हटाने  के  उपक्रम  शौर

 77



 Calex  Oil  Refining  (India)  (Acquisition  of  Shares)  April  6,  1977
 ill

 marae  इंजिन  विकास  परिषद्‌  के  वर्ष  1975-76  के  वाचिक  प्रतिवेदन  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण  )

 की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  eo  161/77]

 (2)  श्रावश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  ania  निम्नलिखित

 अ्रधिसूचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 )  तांबा  केबलों  तथा  तारों  के  निर्माण  में  उद्योग  पर  संशोधन  आदेश

 1976  जो  दिनांक  23  1976  के  भारत  के  में  श्रधिसूचना  wear

 सां०  न्ञा०  750(#)  में  प्रकाशित  हुमा  था  ।

 तांबा  केबलों  तथा  तारों  के  निर्माण  में  उपयोग  पर  संशोधन  Hee,

 1977  जो  दिनांक  31  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  afar
 संख्या  ato  झा०  में  प्रकाशित  हजा  था

 [aurea में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  ठी०  162/771

 (3)  कम्पनी  झ्रधघिनियम  ,  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  श्न्तगंत  निम्नलिखित  पन्नों

 तथा  wast  की  एक-एक  प्रति  ——

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेंड के  ad  1975-76  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1975-76  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  नेखे

 तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  वर्ष  1975-76 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  वर्ष  1975-76  का  वार्धिक  लेखापरीक्षित  लेखें

 तथा उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षफ  की  टिप्पणियां

 में  रखा  गया  देखिये सं०  एल०  टी०  163/77]

 वित्तीय  समितियां  (1976-77)  समीक्षा

 FINANCIAL  COMMITTEES  REVIEW

 महासचिव :  में  वित्तीय  समितियां  समीक्षा  तथा  ate  की  एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 संसदीय  समितियां  काय  सारांश--सभा  पटल  पर  रखा  गया

 PARLIAMENTARY  COMMITTEES—SUMMARY  OF  WORK

 महासचिव :  मैं  1  1976  से  18  1977  की  झवधि  के  लिए

 कायें
 rT

 तथा  wast  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूं  --

 कालटेबस  श्रायल  रिफाइनरिंग  (afsar)  लिमिटेड  तथा  कालटेक्स  लिमिटेड के  भारत  में
 उपक्रमों  का  विधेयक

 CALTEX  [ACQUISITION  OF  SHARES  OF  CALTEX  OIL  REFINING  (INDIA)
 LIMITED  AND  OF  THE  UNDERTAKINGS  INDIA  OF  CALTEX  (INDIA)  LIMITED]

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 हम  सद्य  15  पर  विचार  श्रारम्भ  करते

 थी ०  श्रलगशन
 ~

 थी  ो ०  मैं  श्री  बहुगुणा  के  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  श्रौर  कि

 इसका  सम्बन्ध  हमारी  अथव्यवस्था  के  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  से  इस  सदन  में  तथा  श्राम  जनता  द्वारा
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 विधेयक

 गत  वर्षों  से  यह  मांग  की  जा  रही  थी  कि  तीनों  विदेशी  परिशोधनशालाश्ों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दया
 जाना  चाहिए  इनमें  से  दो  बड़ी  विदेशी  परिशोधनशालाओ्ों  का  पहले  ही  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  गया  है  शौर

 तीसरी  प्रमुख  कालटैक्स  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 stat  मंटो  पीठासीन

 |  KuMarri  ABHA  Malti  in  the  Chair  |

 इन  परिशोधन  शालाश्रों  की  स्थापना  1950  के  ऑभ्रारम्भ  में  की  गई  थी  तथा  इस  सम्बन्ध में  एक  समझौता

 भी  हुमा  था  जिसके  श्रनुसार  इन  परिशोधन  merit का  राष्ट्रीयकरण  25  वर्षों  की  maf  के  पूर्वे  नहीं  किया

 जाना  था  ।  Wa:  उसी  समझौते  के  इन  विदेशी  कम्पनियों  को  aaa  श्रधिकार  में  लेने  के  लिए  एक  झन्य

 समझौता  करना  पढ़ेगा  ।  बसे  तो  इसमें  नया  कुछ  नहीं  है  जो  कुछ  भूतपूर्व  सरकार ने  किया  था  वर्तमान  सरकार

 उसे  ही  ant  बढ़ा  रही  है  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  स्पष्ट  कर  कि  जब  विदेशी  लोगों  को  भारत  में  परिशोधन

 शालाएं  स्थापित  करने  के  लिए  श्रामंत्रित  गया  जो  उस  समय  हमारे  यहां  संबन्धी  प्रौद्योगिकी

 बिलकूल  उपलब्ध  नहीं  थी ।  परन्तु wa  स्थिति  पूर्णतया  वदल गई गई  है  wa  भारत  में  तेल  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी का

 विकास  हो  गया  है  तथा  देश  में  तेल  का  उत्पादन  काफ़ी  बढ़  गया  है  ।  इतना  ही  नहीं  हमारी  परिशोधन  क्षमता

 में  भी  काफ़ी  वृद्धि  हुई  क्या  यह  सब  सरकार  की  उपलब्धि  नहीं  है  मेरा  यह  सब  कहने  का  उद्देश्य ~
 यह  है  कि  चुनाव  परिणामों  के  सन्दर्भ  में  कांग्रेस  सरकार  की  उपलब्धियों को  पूर्णतया  दृष्टि  से  wea  करने  का

 प्रयत्न  नहीं  किया  जाना  चाहिए ।  art  जनता  सरकार  को  जो  ae  व्यवस्था विरासत  में  प्राप्त  हुई  यह  काफी

 श्रच्छी  है  ।  यह  केवल  मेरा  मत  नहीं  यह  विचार  एक  प्रतिष्ठा  सम्पन्न  पत्न  ‘fe  इक्नामिक्सਂ  का  है  ।

 बम्बई  हाई  की  कहानी  तो  काफी  झाश्चर्यजनक  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मंत्री  बम्बई  हाई के
 कार्य  को  झर  am  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्नशील  रहेंगे  ताकि  देश  कच्चे  तेल  के  मामले  में  maf

 करने  के  उद्देश्य  की  भ्रोर  श्रग्रसर  हो  सके  ।  इससे  देश  की  लगभग  1,200  करोड  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  बच

 जाएंगी  |

 कच्चे  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  हमारे  देश  में  पैट्रोलियम  पदार्थों के  मूल्यों  में  काफ़ी  वृद्धि  हुई

 श्राम  जनता  को  इस  वृद्धि  के  कारण  जनता  को  काफ़ी  कठिनाई का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय
 से  मेरा  यह  भ्रनुरोध  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  किसी  उपाय  से  मिट्टी  के  पैट्रोल  कुकिंग  गैस

 की  कीमत  में  कुछ  कमी  की  जा  सके  |

 हमारे  देश  की  परिशोधन क्षमता  के  विस्तार  का  कार्यक्रम भी  था  ।  हमने  झासाम  में  बोरेगांव में  दूसरी
 परिशोधनशाला  स्थापित  करने  का  कार्यक्रम  भी  बनाया  था  हमारा  विचार  कोयाली  परिशोधनशाला  की  क्षमता

 में  बृद्धि  करने  तथा  मथुरा  में  नई  परिशोधनशाला  स्थापित  करने  का भी  था  |  इन  सभी  कार्यत्र मों  को

 am  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए ।  इस  के  साथ  ही  मैं  यह  भी  बता  दूं  कि  देश  के  भीतरी

 भागों  के  तटीय  क्षेत्रों  में  परिशोधनशालाएं  स्थापित  करना  शभ्रधिक  लाभप्रद  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 सरकार  को  इस  प्रश्न  पर  नए  सिरे  से  क्वार  करना  चाहिए  कि  पाइप  लाइनों  के  माध्यम  से  कच्चे  तेल  को  मथुरा
 लाने  की  श्रपेक्षा  तटीय  क्षेत्र  के  ग्रास  पास  की  शोधनशाला  में  उसे  ले  जाना  भ्रधिक  उपयुक्त  नहीं  होगा ?  इसी

 प्रकार  मेरा  विचार  है  कि  एक  परिशोधनशाला  case  में  तो  दूसरी  तूतीकोरिन  में  स्थापित  की  जानी  चाहिए
 वैसे  गोझा  भी  इसके  लिए  काफ़ी  उपयुक्त  स्थान  रहेंगा

 अन्त  में  में  केवल  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  हमें  देश में  तेल  की  झधिकाधिक खोज  करने  के  लिए  भरसक

 प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  कावेरी  तट  उडीसा  कच्छ  तटदूर  झादि  क्षेत्रों  को  कम्पनियों  को  किराए  पर
 a.

 दे  दिया  जाना  चाहिए  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इन  सभी  मामलों  पर  विचार  करेंगे  तथा  संसद  के  अगले
 सत्र  में  इनसे  सम्बद्ध  प्रस्तावित  नीति  सम्बन्धी  व्यापक  विवरण  प्रस्तुत  इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक

 का  समथेन  करता  हूं  ।

 sit
 दोनेन  भट्टाचार्य  :

 में  इस  विधेयक  का  पूर्ण  समर्थन  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  प्रस्तुत
 विधेयक  तो  भूतपूर्व  सरकार  द्वारा  ही  थोपा  गया  विधान  है  जिसे  ब्तेंमान  सरकार  को  पुरा  करना

 +  पड़  wer  है  ।  यह  न  तो  अरजन है  शर  न  ही  राष्ट्रीयकरण  ।  हमें  प्रभी  तक  यह  समझ  नहीं  ग्राया  कि  आ्राखिर
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 सरकार ने  ऐसी  कम्पनियों को  FATA 7  देने  का  निणंय क्यों  किया  जिन्होंने  fer  दाज  सका  eM  देश  को  बुरी

 लूटा  ।  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  कि  LN  का  मूल्यांकन  किस  श्राधार  पर  किया  गया  है  ।

 हाल  ही  के  कुछ  वर्षों  में  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  eal  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  यदि  इस  वद्धि का एकमात्ते का

 कारण  यह  था  कर  अधिक  लगाए  गए  तो  सरकार कर  कम  कर  देती  तो  म्यों  में

 &  गिरावट  at  जाती  ।  मेरा  यह  सुझाव है  कि  सरकार को  इस  ्रोर  अ्रपेक्षित  ध्यान  देना  चाहिए

 क्योंकि  देश  की  गरीब  जनता  को  इसके  कारण  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 कालटेक्स  कम्पनी  ने  जब  कुछ  समय  हुमा  अपने  यहां  संगणननीकरण  को  अपनाया  तो  उससे  हजारों

 कर्मचारियों  की  छंटनी  हो  गई  ।  केवल  कलकत्ता  स्थित  कम्पनी  के  मुख्यालय  में  ही  सैंकड़ों  कर्मचारिय it
 की

 छंटनी  कर  दी  गई  ।  छंटनी  के  बाद  उन्हें  बदने  में  रोजगार  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं
 की  गई ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इन  कम्पनियों  में  रोजगार  उपलब्ध  करवाने  के  लिए

 उपयुक्त  व्यवस्था की  जाए  |

 मेरे  faa  श्री  झलगेशन  ने  wy  वक्तव्य  में  इस  संकेत  किया  कि  श्रारम्भ में  हमें  विदेशी  सप्लायरों

 निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  तत्काल  ही  इसके  लिए  उपाय  करने  चाहिएं कि  हम

 तटदवूर  खुदाई  तथा  खोज  कायें  स्वयं  ही  कर  सकें  ताकि  इन  कम्पनियों  के  एकाधिकार  द्वारा  किए  जा  रह
 शोबण को  समाप्त  किया जा  सके

 wt  श्रार०  के०  श्रमीन  :  मैंने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  ६ ६,  से  ह भ्  शब्दों

 का  लोप  कर  दिया  जाए  ।  भुगतान  में  छूट  देने  का  भ्रौचित्य हमारी  समझ  में  नहीं  क्या  यह  विधेयक

 wage  सरकार  द्वारा  तैयार  किया गया  था  ?  झाखिर  इस  उपबन्ध  को  रखने  की  श्रावश्यकता  क्यों  पड़ी  ।

 इसकी  जांच  को  जानी  चाहिए  ।

 शो  चित्त  बस  (arerara) : xa fade :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कालटेक्स  कम्पनी  के  शतप्रतिशत  mit  का

 हे  तथा  वे  माध्यम  से  सभी  श्रास्तियां  प्राप्त  की  जा  रही  हैं  कालटैक्स  सबसे  बड़ी  विदेशी  कम्पनी  है  जोकि  काफी

 wer  से  देश  में  कार्यरत  है  ।  पेट्रोलियम  एक  ऐसा  पदार्थ  है  जिसका  किसी भी  देश  की  अथेव्यवस्था में  काफी

 agent स्थान  होता  है  ।  इतना ही  नहीं  इसका  देश  की  सुरक्षा  के  साथ  भी  घनिष्ठ  सम्बन्ध  होता  है  ।

 ww  rat  के  बारे  में  भ्रात्मनिभेरता  की  mana  के  बारे  में  afew कुछ  कहने  की  अझ्रावश्यकता नहीं

 बह  aga  ही  खेद  की  बात  है  कि  हमारी  भूतपूर्व सरकार  ने  गत  30  वर्षों में  पैट्रोलियम  के  क्षेत्र में

 निरत  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  समुचित ध्यान  नहीं  दिया  है  खेद  की  बात  है  कि  कम्पनियों

 को  दस  देश  से  क  देश  में  बहुत  अधिक  धन  राशियां  भेजने  की  श्रनुमति  दी  जाती  रही  ।  wa  समय  झरा  गया

 है  जबकि  वर्तेमांन  सरकार को  इस  दिशा  में  शीघ्र  उपयुक्त  कदम  उठाने  होंगे  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  भी  पता

 लगाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  ७  कम्पनी  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  में  कितनी  धनराशि  भारत  के

 बाहर  gat तक  मुझे  जानकारी है  इस  कम्पनी  ने  war  दो  कम्पनियों के  साथ  मिल  कर  att  वर्ष
 1963  में  ही  100  करोड़  रुपए की  धनराशि  श्रपने  देशों  को  भेजी  ।  मैं  इस  बात  का  भी  सख्त  विरोध  करता

 हूं  कि  कम्पनी  की  परिसम्पत्ति  खरीदने  के  लिए  इसे  14  करोड़  रुपए  की  धनराशि  दी  जाए  ।  इससे ऐसा  श्राभास

 होता  है  मानों  हम  राष्ट्रीय  नीति  के  विरुद्ध  कार्य  कर  रहे  हैं
 ।

 यह  बिल्कुल
 न्यायोचित

 नहीं

 में  dal  महोदय  का  ध्यान  इंटरनेशनल  कापर  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  चिल्ली  सरकार  दारा की  गई

 कासंबाही की  झोर  करना  चाहता  रि  चिल्ली  सरकार  ने  श्रनेक  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण कर  श्रपनी

 श्ञाथिक  स्थिति  में  काफी  सुधार कर  लिया  ।  जनता  सरकार  को  भी  इसी  प्रकार  की  नीति  श्रपनानी  चाहिए  ।

 सरकार  era  खण्ड  | है|  में  वर्तमान  कर्मचारियों की  art  शर्तों  को  सुरक्षित रखने  की  व्यवस्था at  गई  है  ।  मैं

 इस  सम्बन्ध  में  केवल  यही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वहां  कार्यकर  रहे  कर्म  चारियों  की  स्थिति  सुधारने  के

 सलिए  कदम  उठायें  जाने  चाहिएं  ।

 श्रोमतो  पावंतो  कृष्णन  :  विदेशी  कम्पनियों  तथा  विशेष  रूप  से  पेट्रोलियम उद्यीग  से  सम्बद्ध
 कम्पनियों को  अपने  हाथ  में  लेने  का  कदम  एक  सराहनीय  कदम  हैं  ।  परन्तु  इसके  साथ ही  मुझे  यह

 हुये  खेद  हो  रहा  है  कि  मुभ्नावजे  के  रूप  में  कम्पनी  को  काफी  धनराशि दी  जा  रही  विदेशी  कम्पनियों  ने  हमारे
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 देश  से  बहुत  ofan  विदेशों  को  भेज  उसका  शोषण किया  मुझावजे की  राशि  के  बारे  में

 विचार  किया  जाना

 मैं अपने  मित्र  श्री  भट्टाचार्य  के  साथ
 इस

 बात  के  लिए  परणतया  सहमत  हूं  कि  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  yea

 में  कमी  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  ज़ानी  विभिन्न  शुल्कों  के  बावजूद  भी  कुकिंग  मैस  के  प्रत्बेंक
 सिलिन्डर की  कीमत  ome था  नौ  रूपये से  afar  नहीं  जबकि  उसकी  कीमत  उपभोक्ता से  30

 रुषये
 के  लगभग  ली  जाती

 यह  स्वागत  योग्य तथा  सराहनीय  बात है  कि  पेट्रोलियम  उद्योग  को  झ्रधिकाधिक रूप  में  भारतीय

 प्रबन्ध  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  लाया  जाये  तथा  इसमें  भारतीय  शीघ्र  से  शीघ्र  प्राप्त  मेरा  निवेदन

 ae  है  कि  हमें  इसके  लिए  उपयुक्त  ढांचा  तैयार  करने  के  लिए  भी  श्रपेक्षित  कदम  उठाने

 oar  में  मैं  सरकार से  यह  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  इन  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  करते  समय

 सरकार  को  इनके  कर्मचारियों  के  संघों  को  विश्वास  में  लेता  ऐसा  करने  से  हमें  इस  कायें  से  सम्बद्ध

 बोनस  श्रादि  सम्बन्धी  श्रनेक  का  समाधान  करने  में  great हो  श्रनेक  प्रकार के  विशेषज्ञों

 की  सेवाएं  प्राप्त  करने  का  कार्य  भी  सरकार  के  लिए  झ्रासान  हो  जायेगा मुझे  झाशा  है  कि  मंत्ती  महोदय इस

 और  श्रपेक्षित ध्यान  देंगे  ।

 श्रो  एम०  राम  गोपाल  रेडडी  सरकार का  यह  कदम  स्वागत  योग्य है  भूतप्रब

 सरकार ने  इस  प्रकार  से  300  करोड़  रुपया
 देश  के  लिए  इंत  कम्पनियों  को  भविष्य  में

 कई  वर्षों

 तक  13  करोड़ WA  तथा  उस  पर  ब्याज  का  भुगतान  करने  का  क्या  झौचित्य  में म  समझता  हुं  कि

 महोदय  को  कम्पनी  के  साथ  बातचीत  कर  यह  सशि  5  या  6  करोड़  के  लगभग  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  कम्पनी  द्वारा  कर्मचारियों के  लिए  खरीदे  गए  wet का  सम्बन्ध  बह  उन्हीं  अधिकारियों के
 पास  रहने  दिए  जाने  जिन्होंने उन  की  कीमत  ower उन्हें  खरीद  लिया  gar  है  ।  इन  फ्लेटों

 का  अर्जन  उन  अधिकारियों  के  साथ  अन्याय  करना  होगा  क्योंकि  वह  उनकी  कीमत  पहले  कम्पनी

 दे  चुके st

 इस  कम्पनी  के  कर्मचारी  wa  तक  एक  विदेशी  कम्पनी  के  कर्मचारी थे  wa  वह  भारत  सरकार  के

 लिए काम  करेंगे  उन्हें  श्रधिक  उत्साह  मेहनत  से  काम  करना  चाहिए  ताकि  यह  संस्था  लाभ  पर  चले
 a  देश  में  समृद्धता  ॥

 रसायन  और  उ्रक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा

 जारी  रखी  जाए  श्रौर  सभा  भोजन  के  लिए  स्थगित न  की  जाए  क्योंकि  सभा  के  समक्ष at  काफी

 कार्य  बाकी  है  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  सभा  की  राय  पर  निर्भर  करता है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हम  इस  प्रस्ताव  से  सहमत

 at  विनोद  भाई  शेठ
 यह  एक  श्रत्याधिक  विवादास्पद  विधेयक  कई  सदस्यों  ने

 ग्रहण
 की  झ्रालोचना की  रै और  कुछ ने  इसका  समर्थन  किया  है  मैं  arm  करता हूं  कि  जिन  सदस्यों ने

 इसका  समथंन  किया  है  वह  भविष्य  में  भी  उन  कम्पनियों  जिनमें  साम्यवादी  देशों  ने  पूंजी  निवेश  किया  है

 के  अधिग्रहण का  समर्थन  करेंगे  ।

 यह  विधेयक  भूतपूर्व  सरकार  की  बपौती है  कम्पनी  को  करों की  छट  तथा  ब्याज  दोनों ही  लाभ

 दिए  गए  पूंजी  के  लिए  दी  जाने  वाली  13  करोड़  रुपए की  राशि  के  श्रतिरिकत  उस  पर  4.  29  करोड़

 रुपए  का  कर  भी  नहीं  लिया  जा  रहा  इस  तरह  सरकार इस  कम्पनी  20  करोड़  रुपए  दे  रही

 सरकार
 को

 कर  qd  ब्याज  पूंजी  लाभ  कर  के  मामले पर  विचार  करना  चाहिए  शर  सुनिश्चित करना
 कि  क्या  कम्पनी  इस  राशि

 का
 भुगतान  कर  में  जुर्माना  भी  शामिल  होता  है  यदि  विभाग

 धारा  271  we  271  के  भ्रत्तगंत  कोई  afar  लगाए तो  कया  सरकार  उसको  थी  करेगी
 |
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 13  करोड़  रुपए  की  राशि  कैसे  निर्धारित  की  गई  क्या  यह  बाजार  मूल्य  कम्पनी  के
 के  विबरण  का

 पता  नहीं  मालूम  नहीं  13  करोड़  रुपए  की  राशि  निर्धारित  करने  में  कौनसा  तरीक़ा

 गया  |  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  स्पष्ट

 यहां  तक  कालटैक्स  कम्पनी  के
 क्मेंचारियों  के  फ्लैटों  को  aft  करने  संबंधी  खण्ड  का  संबंध  है  यह

 कानूनी  तौर
 पर  से  झनुचित  नैतिक  और  श्रत्यायपुर्ण  तथा  समाजिक  तौर  पर  दूर्भावनापुर्ण  है  ।  हम  कर्मचारियों के

 wares  को  aaa  अधिकार  में  नहीं  ले  सकते  क्योंकि  वे  मध्यम  वर्ग  परिवारों  के  हैं  सरकार  को  कम्पनी  तथा

 कमेंचारियों  के  वीच  हुए  समझौते  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए ।  बर्माशिल  ate  कालटैक्स  के  कर्मचारियों

 में  कोई  भेद  भाव  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  बयालर रवि
 :
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  इस  बात  का  मुझे  बड़ा  खेद  है

 कि  सत्तारूद  दल  के  शदस्यों  के  मन  में  at भी  कांग्रेस  विरोधी  भावनाएं  बनी  हुई  हर  कोई  जानता  है

 कि  s Gy  सरकार  की  पैट्रोलियम  के  dda  में  निश्चित नीति  थी  19061 में  स्वदेशी  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  45

 मिलियन  टन  था  श्र  1974-75  में  बढ़कर  यह  7.5  मिलियन  टन  हो  गया  इसी  प्रकार  कच्चे  तेल  के  श्रायात

 में  भी  समुचित  कमी  हुई  है  चूंकि  हमारा  तेल  का  स्वदेशी  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  है  हम  विदेशी  तेल  पर  निर्भर
 यदि  जनेवा  ने  श्रो०  पी०  ई०  सी०  देशों  ने  कुछ  किया  है  तो  इसके  लिए  भूतपूर्व  सरकार  को  दोषी  क्यों

 ठहराया जा  रहा

 जहां  तक  रोजगार  तथा  वितरण  नीतियों  का  संबंध  है  कुछ  परिशोधन  शालाएं  कच्चे  तेल  तथा  q2t-

 लियम  पदार्थों  का  उत्पादन  करके  उन्हें  भारतीय  तेल  निगम को  बेच  रही  हैं  ।  भारतीय  तेल  निगम  के

 कमेंचारियों  को  सभी  सुविधाएं  मिल  रही  हैं  जबकि  उत्पादन  एककों  को  कोई  भी  सुविधा  नहीं  मिल  रही  है
 उदाहरणार्थ  कोचीन  परिशोधनशाला  को  ही  ले  लीजिए  उनके  पास  वितरण  एजेंसी  नहीं  ।  भारतीय  तेल  निगम

 ही  उसकी  वितरण  एजेंसी  है  ।  aa  बोनस  श्रदायगी  का  मामला  उठा  तो  कोचीन  परिशोधनशाला  के  कर्मचारियों

 को  1974-75 में  बोनस  के  रूप  में  एक  पैसा  नहीं  दिया  गया  यह  कहा  गया  चूंकि  घाटा  हो  रहा  है  इस

 लिए  बोनस  नहीं  दिया  जाएगा  लेकिन  इसके  विपरीत  भारतीय  तेल  निगम  के  कर्मचारियों  को  मूल्य  नीति  के

 कारण
 20  प्रतिशत  बोनस  दिया  mari  स्त  मंत्री  जी  को  वितरण  तथा  मूल्य  नीतियों  की  ate  ध्यान  देना

 चाहिए ।

 केरल  के  लोग  निराश  हैं  कि  कोचीन  परिशोधनशाला  को  सुपर  टैंकर  वर्थ  देने  से  इन्कार  किया  गया  है  ।

 कोचीन  परिशोधनशाला  की  क्षमता  पहने  ही  बढ़ाई  जा  चुकी  है  भर  wa  यह  अधिक  कच्चे  तेल  का  शोधन

 कर  सकती  है  ।  राज्य  क्षेत्र  परिशोधन  शालाओं  की  कुल  क्षमता  2  करोड़  एक  लाख  टन  है  ।  यदि  कोचीन

 परिशोधनशाला का  विस्तार कर  दिया  जाए  क्षमता  श्रौर  भी  बढ़ाई  जा  सकती  है  श्र  ऐसा  तभी  हो  सकता  है

 यदि  कोचीन  में  एक  सुपर  टैंकर  वर्थ  की  स्थापना  कर  दी  जाए  |

 कर्मचारियों की  पूरी  तरह  रक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  सरकार ने  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के

 वेतनों  को  10,000  रुपए  सेਂ  घटाकर  5,000  रुपए  करके  समक्षदारी  का  काम  किया  है  प्रबंधकीय  तथा  अन्य

 संवर्गों  में  बेतन  नीति  समान  होनी  श्रौर  श्रधिक  वेतन  प्राप्त  अधिकारी  तथा  श्रमिक  के  वीच  विषमता

 कम  की  जानी  चाहिए  |

 जहां  तक  न मुन्नावज़ ्  का  सम्बन्ध  है  में  इस  बात  को  नहीं  समझ  पा  रहा  कि  भूतपूर्व  सरकार  ने  अधिक

 मुझावज़ा  क्यों  दिया  है  तथा  करों  की  बकाया  राशि  बट्टे  खाते  में  क्यों  डाली  है

 श्रीराम  गोपाल  रेड्डी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  हम  पुभ्नावज़ च्  का  भुगतान  5  किश्तों  की  बजाए  एक  मुश्त

 में  कर  सकते  हैं  और  इस  प्रकार  श्रपना  ब्याज  बचा  सकते

 मैं  मंत्री  महोदय  की  सफलता  की  कामना  करता  हूं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  सभी  प्रदेशों  के

 हितों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  मथुरा  परिशोधनशाला  को  at  भी  कुछ  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  |

 मैं  are  करता  हूं  कि  मद्रास  श्रौर  कोचीन  परिशोधनशाला  की  तरह  इस  में  भी  श्रच्छी  तरह
 काम  होने  लगेगा

 way  महोदय  को  तीनों  परिशोधनशालाश्ों  को  समान  महत्व  प्रदान  करना  चाहिए

 82



 16  1899
 कालटैक्स  भायल  रिफाइनिंग  (xfeser )  का  भर्जन

 विधेयक
 नन  eer

 मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  तथा  इस  विधेयक  का  समन  करता  हूं  ।

 थी
 हेमवती  नन्दन  में  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  श्राभारी  हूं  जिन्होंने  इस  विधेयक पर

 विचार  प्रकट  किए  हैं  तथा  महत्वपूर्ण सुझाव  दिए

 परिशोधनशालाएं  वहीं  स्थापित  की  जानी  चाहिएं  जहांकि  कच्चा  तेल  नज़दीक  उपलब्ध  हो  ।  सुझाव

 दिया  गया  है  कि  नई  परिशोधनशालाएं  केवल  तटीय  क्षेत्रों  में  ही  स्थापित  की  जानी  चाहिएं  किन्तु  समूचे  देश

 का  oat  कुछ  ऐसा  है  कि  हमें  क्षेत्रीय  विषमता  तथा  कई  अन्य  बातों  को  ध्यान  में  रखना  है  ।  खपत  की

 बातों  को  भी  हमें  ध्यान  में  रखना  है  ।  चाहे  हम  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  करेंया  पैट्रोलियम  पदार्थों  असली

 wet  तो  यह  है  कि  सारे  देश  के  हित  में  प्रधिक  लाभप्रद  क्या  है  ।

 मुप्रावजे  की  बात  की  गई  है  ।  यह  वास्तव  में  aaa  नहीं है  ।  हम  तो  केवल  यह  कह  रहे  हैं  कि
 अर्जन के  विचार  से  उन्हें  यह  राशि  दे  रहे  हैं  ।  जैसाकि  सभा  को  ज्ञात  है  कि  यह  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विदेशी

 कम्पनी है  प्रौर  ५  सरकार  तथा  जिन  लोगों  ने  कम्पनी  के  साथ  समझौता  किया  है  उन्हें  इसका  पूरा  पता

 है  इन  सब  बातों  को  उन  लोगों ने  स्वीकार किया  है

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  पैट्रोलियम  के  सम्बन्ध  में  कोई  नीति  नहीं  थी  ।  कांग्रेस  के  शासन  में  इस  विशिष्ट

 क्षेत्र में  बहुत  प्रगति हुई  ate  यह  देश  के  लिए  गौरव  का  विषय  है  ।

 यह  पूछा  गया  है  कि  15  करोड़  रुपए  की  राशि  का  श्रनुमान  किस  प्रकार  लगाया  गया  ।  कालटेक्स

 तथा  श्रन्य  कम्पनियां  जिनको  श्रपने  श्रधिकार  में  लिया  गया  है  उनकी  झास्तियों  का  मूल्य  उतना  ही  होगा  जितना

 उनकी  लेखा  पुस्तकों  में  at  है  ate  हमें वह  मूल्य  स्वीकार कर  लेना  चाहिए तथा  उन्हें  उतनी  राशि

 अ्रषिग्रहण  के  बदले  war  कर  उचित  ही  होगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  श्रायकर  के  संबंध  में  प्रश्न  उठाया है  श्रौर  कहा  है  कि  उन्हें  आयकर  से  छूट

 कयों  दी  जा  रही  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  जुर्मानों  का  क्या  होगा जों  कालटेक्स पर  पिछले  कुछ  वर्षों a
 में  लगाए गए  हैं  भ्रथवा  चालू  वर्ष  में  लगेंगे  चाहे वह  झायकर के  बारे  में  wea  wa  करों के  बारे

 में  हैं  waar  शुल्कों  के  बारे  में  जिनके  संबंध  में  विवाद  इसलिए  हम  सारी  राशि का  भुगतान  एक  साथ

 नहीं  कर  रहे  ताकि  तीन  चार  वर्षों  के  भीतर  वह  तथा  wa  मामलों  के  संबंध में  भ्रपनी

 जिम्मेदारियों को  पूरा  नहीं  करते  तो  हम  उस  राशि  में  से  कटौती  कर  इसीलिए  हम  कुछ  राशि  wer  नहीं
 कर

 रहे
 ।

 कर्मचारियों के  संबंध  में  भी  प्रश्न किया  गया  जहां तक  सेवा  शर्तों  में  परिवर्तन  करने  का  संबंध  है

 में  सदन  को  यह  देना  चाहता हूं  कि  सरकार  की  नीति  सेवा  की  शर्तों  ौर  दशाओं  में  परिवर्तन

 करने  की  बिल्कुल नहीं  है

 जहां तक  x PTACTA  द्वारा  कर्मचारियों की  छंटनी  का  संबंध  है  यदि  उन  कर्मचारियों  में  से  हम  किन्हीं

 की  का  उपयोग  श्रपनी नई  शोधनशालाशं श्रौर  नए  संगठन के  लिए  करना  उपयुक्त  समझेंगे  तो  निश्चय

 ही  हम  उस  पर  विचार  लेकिन  इन  शोधनशालाओं में  अथवा  इन  विशिष्ट  स्थानों में  जहां fe  संगणक

 कार्य की  संभावना  बिल्कुल  नहीं  है  उन्हें  उन्हीं  स्थानों  पर  वापिस  लाना  संभव  नहीं  है  ।

 मूल्य  नीति  के  संबंध  में  काफी  चर्चा  हुई  है  ।  मूल्य  कम  करने  के  लिए  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 समस्त  विश्व  में  तेल  के  बढ़ते  हुए  मूल्य  के  संबंध  में  कुछ  बातें  श्रपरिहायं  हैं  ।  हमें  यह  बात  ध्यान में  रखनी

 हम  लोगों  को  aor  दिलासा  नहीं  देना  चाहते  जबकि  हम  भ्रच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  पैट्रोलियम

 तथा  संबद्ध  पदार्थों  के  मामले  हमने  अभी  ग्रात्म  निर्भरता  नहीं  प्राप्त  की  है  ।

 ब्याज  की  दर  के  संबंध  में  भी  कुछ  कहा  गया  ।  इस  मामले  पर  सरकार  ने  एक  तरफा  निर्णय  वहीं

 लिया  सरकार  तथा  कालटेक्स  के  बीच  एक  समझौता  हुआ  है  यह  सब  कुछ  उसी  समझौते  का  परिणाम  हैं  ।

 हम  पुराने  समझौते  को  एक  दम  रद  नहीं  कर  सकते  ake  न  ही  नया  समझौता कर  सकते  हैं  सरकार

 द्वारा  किया  गया  वायदा  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  हमें  कुछ  ऐसी  बात  नहीं  करनी  चाहिए  जिससे कि  प्रन्तर्राष्ट्रीय
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 क्षेत्र  में  हमारी  प्रतिष्ठा घटे  श्रौर  बाहर के  लोगों  के  मन  में  भारतीय  afew  प्रणाली  के  प्रति  भय  न  बेठ
 ज्ञाए  ।

 गोबर  के  संबंध  में  भी  उल्लेख  किया  गया  है
 ।

 हम  यह  नहीं  चाहते कि  गोबर
 को

 बेकार  जाने  बिया

 हमें  गोबर  से  गैस  बनाने  का  कार्य  लेना  चाहिए  श्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  गैस  का  प्रयोग  खाने  पकाने

 केकाम  में  किया  जा  सकता  गोबर से  गैस  बनाने की  तकनीक का  विकास  किया  जाना  चाहिए तथा
 किसानों को  भी  अकार्बनिक खाद  के  रूप  में  इसके  प्रयोग पर  बल  देना

 ag  ठीक ही  कहा  गया  है  कि  जब  शोधनशाला स्थापित  की  गई  थी  तो  1950 में  एक  समझौता  ger

 कि  25  वर्ष  तक  इसका  अधिग्रहण  नहीं  किया  जाएगा  यह  समझौते  की  अवधि के  ope  यह

 कोई  बुरा  समझौता  नहीं
 श्रौर

 यह  सदभावना  से
 किया

 गया

 जहां  तक  कमंचारियों का  संबंध  है  उनके  कुछ  मकानों के  बारे  में  उल्लेख किया  गया  कालटेक्स

 ने  बम्बई  att  दिल्‍ली  में  कुछ  मकान  किराए  पर  लिए  हुए  थे  जिन्हें  वह  श्रपने  श्रधघिकारियों  को  रहने  के  लिए
 देती थी  जब  सरकार ने  1974 में  aol  नीति  की  घोषणा  की  तो  उन्होंने  यह  फ्लैट  झपने  वरिष्ठ  कर्मचारियों

 को  दे  दिए  जिन्होंने  भ्रपनी  मेहनत  की  कमाई  से  उन्हें  खरीद  लिया  श्रौर  arr  भी  कई  अधिकारी  उन  फ्लैटों

 में  रह  रहे हैँ  श्रौर  wader  को  उनका  पट्टा  छोड़ना  मेरे  रसायन  मंत्री  बनने  से  पहने  ही  सब  काम  तैयार
 था  लेकिन  जहां  तक  खण्ड  7(2)  का  संबंध  है  निश्चय  ही  इसमें  कुछ  बदमाशी  है  ।  हमारी  नीति  उन  लोगों

 बाहर  निकालने  की  नही ंहै  जिन्होंने  यह  फ्लैट  खरीद  लिए  हमें  बहुत  दुख  है  कि  कालटैक्स  ने  इन
 लोगों के  साथ  ऐसा  किया  हम  कोई  ऐसा  उपाय  खोजेंगे जिससे  इस  समस्या  का  हल  हो  सके  ।  हम

 उम्र  लोगों  को  तंग  नहीं  करना  चाहते  जिन्होंने  फ्लैटों  को  इस  विधेयक  में  पुरःस्थापित  किए  जाने  से  पहले

 ही  खरीद  लिया  art

 wea में  मैं  फिर  एक  बार  उन  सदस्यों  का  श्राभार  प्रकट  करता  हूं  जिन्होंने  पैट्रोलियम  नीति  के  बारे

 में  श्रमूल्य  सुझाव  दिए  मुझे  इस  सभा  तथा  जनता  की  सद्भावना  की  श्रावश्यकता  है  ।  तेल  की  खुदाई  में  भाग्य

 का  बड़ा  हाथ  होता  है  देशो ंने  अरबों  रुपए  तेल  की  खुदाई  कार्य  पर  व्यय  कर  दिए  पर  हाथ  कुछ

 नहीं लगा  ।  हम  प्रार्थना  करते  हैं  कि  भगवान  इस  कार्य  में  हमें  सफलता  प्रदान  करे  ।

 डा०  हेनरी  आस्टिन  (qaiges)  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हम  ales  तेल  का  पता  लगाने  की

 कोशिश  करेंगे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  क्षेत्रों  में  तेल  मिलने  की  संभावना है  वहां  पर  खुदाई काय

 शुरू  किया  जाएगा ।  मैं  विशेषकर  श्रपने  निर्वाचन  क्षेत्र के  संदर्भ  में  बोल  रहा  हुं  क्योंकि  मेरे  क्षेत्र में  कुछ
 सर्वेक्षण  कराए  जा  चुके हैं  ।

 श्री  १ वत  नन्दन  बहुगुणा  :  जहां  पर  तेल  की  संभावना  होगी  वहां  हम  खुदाई  कराएंगे  ।

 श्री  वयालर  रवि  :  भ्रधिग्रहण के  बाद  क्या  कालटेक्स  के  कर्मचारियों  का  प्रबंध  में  स्थान  दिया  जाएगा  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  किया गया  है  ।

 प्रबन्ध  व्यवस्था  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  के  प्रश्न पर  गम्भीरता  पुबक  '  विचार  की  जरूरत  है  श्रौर  उचित  समय

 पर  कार्यवाही  की  लेकिन  जैसा  मैंने  कहा  है  इस  बारे में  सरकार की  नीति  नहीं  बदली  है

 श्री  एम०  एस०  संजोवो  राव  :  जैसा  झाप  को  पता  है  पूर्वी  तटपर  विदेशी  कम्पनियों  ने  पढ़ें  पर  जगह

 ने  रखी  है  पर  वे
 काम

 कुछ  नहीं  कर  रहीं  ।  इस  बारे में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 श्री  हे  मबती  नन्दन  उन्होंने  एक  खोदा  था  लेकिन  उसमें तेल  नहीं  मिला  ake  श्रागे वे

 कार्य  में  लगे  हैँ  ।  लेकिन  झभी  विधेयक  के  साथ  उसका  कोई  aa:  नहीं

 श्री  श्रण्णासाहे ब  गोट  खिंडे  :  मानतीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  कालटेक्स  के  साथ  जो  समझौते हुए  हैं

 उनको  मान्यता  दी  जाएगी
 ।

 क्या  मैं  जान  सकता कि  क्या  उन  समझौतों को  माना  जायेगा  जो
 इस  विधेयक

 के  शाये  जाने  से  पूर्व॑  या  नियत  दिन  से  पहने  किए  गए
 wer

 थ्रो  हेमबतो  नन्दन  मैंने  पहने  ही  कहा  है  कि  इस  विधेयक के  अन्तगंत  नाचे  वाले  समझौते  वे  हैं
 जो  1874  से  1976  के  बीच  इस  अवधि  पर  धारा  7(2)  लागू  set  है  ।
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 लनापति  महोदय  :  प्रत  यह  है  :

 लोकदिति  में  कालटेक्स ara  रिफाइनिंग  लिमिटेड  के  शेयरों के  भजन  का  झौर ~
 शारत

 में
 कालटेक्स

 लिमिटेड  के
 उपक्रमों

 के  सम्बन्ध में  उसके  हक  भौर  हितों

 के
 भजन

 भौर  भ्न्तरण  का  तथा  उसके  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  कि  भारत  में  कालटेक्स
 wert

 रिफाइनिंग  लिमिटेड  ढारा  उत्पादित  तथा  उक्त  उपक्रमों  द्वारा  विपणित  शौर

 वितरित  पेट्रोलियम  उत्पादों के  स्वामित्व  aye  नियंत्रण  का  ऐसा  वितरण हो  जिससे  सामूहिक  हित  का
 सर्वोत्तम  साधन  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  x  1.0

 प्रस्ताव
 The  motion  was  adopted

 सभापति महोदय  :  फब  हम  विधेयक पर  विचार  करेंगे  2% 6  के  लिए  कोई  संशोधन
 नहीं है

 प्रश्न यह  है  :

 कि  woe  2  से  6  विधेयक  के  भंग  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्ा

 The  motion  was  adopted

 भो
 राम  जेठमलानी

 :
 मैं  संशोधन  संख्या  1  प्रस्तुत  करता  a

 थी  दिनोद भाई  शेठ  :  में  संशोधन  संख्या  11,  12  13  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 भी  रामजेठमलानी :  श्रब  चूंकि  विधेयक  के  सिद्धांत  को  पूरी  तरह  स्वीकार  कर  लिया  गया  यह  स्पष्ट

 हैकि  सरकार की  नीति  देश  में  विदेशी  पूंजी  को  हतोत्साहित  करने  की  नहीं  aa  तक  विदेशी  पूंजी
 की  तर्कहीन  श्रालोचना

 की  जाती  रही  है  जिससे  राष्ट्रहित  की  हानि हुई

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  खण्ड  7(2)  बिल्कुल
 असंवैधानिक  wh

 अवैध  मंत्री  जी  उसे

 बैध  नहीं  ठहरा  सकते  पर  चूंकि  मंत्री  महोदय  कुछ  कठिनाई  व ी महू  हम  धारा  7(2)  को  रिकार्ड में

 जाने  देंगे  पर  यह  श्राश्वासन  जाये कि  उन  सभी  व्यक्तियों की  संरक्षा  प्रदान की  जिन्होंने

 वैध  रूप  से  संपत्ति  के  झधिकार  प्राप्त  किए  हैं  श्रौर  जहां  वे  कालटेक्स  से  सेव।नियृत्त  होने  से  पूर्व रह  VF

 et  fadta arg vis भाई  शेठ  :  यदि  श्री  जेठमलानी का  उपबंध  स्वीकार  कर  जाता है  तो

 मैं  झपना  संशोधन  वापस ले  लूंगा  ।
 पर  यदि  यह  कहा  जाता  है  कि  मुझावजे  की  राशि  सम्पत्ति  के  लिखित

 मूल्य  के  बराबर  है  तो  यह  बात  विवादास्पद  जब  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  हुई  तो  मूल्य  13  करोड़

 रु०  रखा  गया  तब  4.29  करोड़  रुपए  का  पूंजी  लाभ  हुम  ।  यदि  कम्पनी  की  श्रास्तियों  के  बराबर  s RATT o

 की  राशि
 दी  जाती है

 तो  पूंजी  लाभों का  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।  यदि  हम  खंड  10(3)  के  मुझाबजा

 दे  रहे  हैं  तो  श्रायकर  मुक्त  उपबंध  बना  रहना  चाहिए

 ait  greta  नन्दन  मैं  श्री  विनोदभाई  का  श्राभारी हूं  कि  वह
 8  प्रतिशत से  सहमत  हो  गए

 जहां  तक  4. 29  करोड़  रुपए  पूंजी  लाभ  का  प्रश्न है  मैं  फिर  कहता  हू ंकि  यह  तो  समझौते  का  अंग

 है  तथा  किताबों  में  दर्ज  है  ।  उसे  तो  हमें  देना ही  होगा ।  मैं  श्री  रामजेठमलानी की  बात  से  सहमत  हूं

 लेकिन  कठिनाई  यह  है  कि  मंत्रिमण्डल  में  उस  पर  विचार  ae  ।  तब  हम  इस  सम्पूर्ण खंड  को  हढाने

 के  लिए  सोच  सकते हैं  ।

 संशोधन  संख्या  1  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 Amendment  No.  1  was,  by  leave,  withdrawn

 संशोधन  संख्या  11,  12  झौर  13  को  श्रनुमति  से  वापस  लिया
 Amendment  Nos.  11,  12  and  13  were,  by  leave,  withdrawn

 महोदय  प्रशन  ae

 we  7  बिघेयक  का  at
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 प्रस्ताव  वीकृत  ga
 The  motion  was  adopted

 खंड  7  विधेयक से  जोड़ा  गया
 Clause  7  was  added  to  the  Bill

 tt  अण्मासाहेब  gies  :  में  प्रस्ताव  करता  ह

 5,  पंक्ति  27,--

 के  स्थान  पर  उचितਂ
 शब्द

 रख  दिए  जाएं  यह  संशोधन  बहुत  साधारण है  ।  हसमें  संविदा
 चलते  रहने  की  व्यवस्था है  जब  तक  कि  केन्द्रीय  सरकार  उसे  भंग न  कर  दे  ।

 सरकार ने  दिए  जाने की  बात  पहले  ही  मान  ली  यह  श्रवसर  उचित होना  चाहिए
 det  मेरा  संशोधन है  ।

 सभापति  प्रश्न  यह  है  :

 5,  पंक्ति

 के  स्थान  पर  नर उ चितਂ  शब्द  रख  दिए  जाएं  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted
 खंड 8  संशोधित  दिधेयक  से  जोड़  दिया

 Clause  8,  as  amended  was  added  to  the  Bill

 श्री  अण्णा  साहे
 ब  Mefas  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  7,8  श्नौर  9  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 संशोधन  संख्या  7,  8  शौर  9  सभा  की  श्रनुमति  से  वापस  लिए  गए  ।

 Amendment  Nos.  7,  8  and  9  were,  by  leave,  withdrawn

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  खंड  9  विधेयक का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 खंड  9  विधेयक  से  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  9  was  added  to  the  Bill

 SHRI  HUKAMDEO  NARAIN  YADAV  :  I  beg  to  move  Amendment  No.  3.

 Sir,  I  fail  to  understand  the  mystery  behind  this  deal.  I  think  the  words  ‘free  of

 income-tax’  should  not  have  been  added.  Income-tax  concession  is  given  only  upto  Rs

 10,000/-.  But  in  this  case  we  are  paying  lakh  dollars  free  of  income-tax.  It  is  not
 Socialism.

 SHRI  H.  N.  BAHUGUNA :  It  is  under  the  agreement  that  we  are  paying  this  amount
 to  Caltex,  This  is  an  international  foreign  Company  and  it  will  not  be  fair  to  go  back

 upon  the  Commitments  made  with  the  Company  as  it  will  creat  difficulties  at  the  inter-
 national  level.  We  are  taking  over  the  organisation  and  for  that  we  have  entered  into

 an  agreement.  We  are  committed  to  pay  Rs.  13  crores  to  the  company.

 ससापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुमा  ।

 Amendment  No.  3  was  put  and  negatived

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  10  विधेयक का  si

 प्रस्ताव  wate  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 खंड  10  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 Clause  10  was  added  to  the  Bill
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 16  1899  कालटेक्स  श्रायल  रिफाइनिंग  का

 विधेयक

 श्री  गोटाखडे  :  ba  |  प्रस्ताव  करता  हुं

 पृष्ठ  7,  पंक्ति  14,--

 reacsonah|! एक  (an)  शब्द  के  स्थान  पर  उचितਂ  (a  MWapypViladr  e)  शब्द  रख  दिए  जाएं  10)

 अध्यक्ष  कहोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  7,  पंक्ति
 ad

 (on)  शब्द  के  स्थान  पर  उचि  त ब  (areasonable)  we  रख  दिए  जाएं  10)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह््श्रा  ।

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  11  संशोधति  रूप  में  विधेयक  का  da

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 खंड  11  संशोधित  रूप  में  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  11,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 शी  हुकम  देव  नारायण  यादव  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 Sir,  It  is  clear  that  this  agreement  was  entered  into  by  the  previous  Government.  But

 I  think  it  is  not  nationalisation  but  State  take  over.  A  private  company  has  been  taken
 over  but  its  working  will  not  change.  The  huge  difference  between  the  salaries  of  © a

 peon  and  a  director  will  remain  as  before.  The  bureaucracy  will  not  undergo  any  change.
 We  have  not  tried  to  remove  the  inequality.  There  is  no  provision  in  this  Bill  to  protect
 the  employees  from  the  exploitation  by  the  big  officers.  I  would  like  to  say  that  previously
 they  used  to  get  their  salary  from  the  American  Company  and  now  they  will  be  paid  their

 salary  by  the  Govt.  of  India.  Nothing  has  been  said  about  the  representation  of
 the  farmers  and  consumers  in  the  management  of  the  company.  Government  should

 reconsider  the  entire  matter  because  the  existing  provision  goes  against  the  declaration

 made  by  the  Janata  Party  in  its  election  manifesto.

 There  is  nothing  in  this  Bill  to  ensure  that  workers’  participation  will  be  sought  in  the

 management  of  this  company.  Government  will  have  to  change  their  attitude  in  regard
 to  nationalisation.  The  present  Bill  will  only  bring  about  officialisation  of  this  company
 and  the  object  of  nationalisation  namely,  seeking  the  partnership  of  workers  in  the
 administration  of  the  company  will  not  be  achieved.

 SHRI  H.  N.  BAHUGUNA:  We  have  not  used  the  word  There  is
 difference  between  ‘take  over’  and  I  have  already  told  that  agree-
 ment  has  been  concluded  between  the  culture  and  the  Government  of  India.  So,  this

 aspect  should  not  be  forgotten.

 Secondly,  the  Caltex  does  not  deal  in  producing  oil  and  diesel.  Indian  Oil  Corpn,  and

 O.N.C.C.  and  other  institutions  do  the  refinery  work.  So,  the  question  regarding  cons-

 titution  of  Board  of  Directors  will  be  taken  up  at  the  time  of  discussion  about  Indian  Oil

 Corpn.  At  present  we  are  discussing  the  matter  of  take-over  of  Caltex.

 सभापति  महोदय  :  va  मैं  संशोधन  संख्या  5  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  whe  श्रस्वोकृत ।
 The  amendment  was  put  and  negatived

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  12  विधेयक  का  aa  बने  ।'
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 गण

 स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adepted

 we  12  बिशेयक  में  घोड़ा  गया

 Clause  12  was  added  to  the  Bill

 We  13
 ले  24,  wee  1,  afafaqaa  ga  alk  विधेयक  का  नाम  विशेषक  लें  जोड़े गये

 Clauses  13  to  24,  The  Schedule,  Clause  1,  the  Enacting  and  the  Title  were  added
 to.  the  Bill

 हेमवती नन्दन  बहुगुणा  :  में  प्रस्ताव  करता

 संशोधित  रूप  पास  किया  जाए  पी

 लभापति  महोदय  ह

 विधेयक  ate  रू रूप  पास  किया  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 पेट्रोलियम पाइप  लाइन  में  उपयोग  के  श्रधिकार का  eaten
 THE  PETROLEUM  PIPELINES  (ACQUISITION  OF  RIGHT  OF  USE  IN  LAND)

 AMENDMENT  BILL

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  बोजू  पटनायक  )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पेट्रोलियम  पाइप  लाइन  में  उपयोग  के  afirnrz  का  1962  का

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक पर  बिचार  किया  ५ 1 जाय ॥

 सदन को  यह  भलीभांति  मालूम है  fe  कुद्रेमुख  परियोजना  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  परियोजना  है

 इसे  प्राथमिकता  के  aa  में  रिकार्ड समय  में  पूरा  किया  जाना  है  ।  को  ने  जाने  के  लिए एक
 ग्रतिरिक्त  पाइप  लाइन  हें  सरकार के  पास  पहले  से  अधिकार हैं  पर  इस  विधेयक  द्वारा  सरकार  श्रतिरिक्त

 अधिकार  प्राप्त  कर  रही

 सभापति  सहोदय  :  प्रस्ताव पेश  किया  गया

 1962  का पेट्रोलियम  पाइप  लाइन  में  उपयोग  के अधिकार  का  अधिनियम

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार किया  ह... जाय । ी

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाल्दर  (atiqz)  इस  विधेयक  के  द्वारा  पाइप  लाइन  बिछाने  के  लिए  मल  ate

 नियम  को  Tes  बनाने  की  व्यवस्था  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  श्रौर  व्यापक  बनाने  से  पहले  सरकार

 को  देश में  पाइप  लाइन  के  कार्यकरण  पर  विचार  करना  पेट्रोलियम  पाइप  लाइन  कांड  पर  कांग्रेस

 राज  में  विशेष  रूप  से  प्रकाश  डाला  गया  था  ।  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  cave  श्रायोग  नियुक्त  किया

 गया  जिसने  सरकार  को  कई  लाख  की  हानि  होने  का  मामला  बताया  कांग्रेस  सरकार  को

 ara की  feate  दिए  जाने  बाद  संसद  को  यह  नहीं  बताया गया  कि  झायोग  के  निष्कर्षों  पर  सरकार ने

 कया  कार्यवाही
 की  ऐसा

 सन्देह  किया  जा  रहा  है  कि  समूचा  मामला  दबा  दिया  गया  है  श्रौर  सम्बन्धित

 झधिकारी रुपया  करके  भाग  गए  यह  झ्ावश्यक है  कि  जनता
 सरकार

 सारे  तथ्य  प्रकाश  में
 am  जिससे  भविष्य में  उच्च  श्रधिकारी  अपने  aferearey  का  दुःरपयोग  न  कर  सकें  ।

 पाइप  लाइन  से  बड़ी  मात्ना  में  खनिज  ने  जाने  की  प्रक्रिया  बहुत ही  जटिल  सरकार को  इस

 बात  पर  झर  गम्भीरता  से  सोचना चाहिए  कि  वर्तमान  परिस्थिति में  यह  प्रक्रिया  भारत  में

 जानी  परम्परागत  तरीकों  से  खनिज  ले  जाने से  हजारों  लोगों को  काम  मिलेगा  जबकि  पाइप  लाइन

 की  प्रक्रिया को  agra  से  नए  रोजंगार  के  अवसर  पैदा  नहीं  हो  यदि  ये  तरीके  अपनाएं  जाते हैं
 तो 10  वर्ष  की  अवधि में  पूर्ण  रोजगार  देने का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हो  सकेगा ।  घ््त  मैं  सरकार  से  हस

 बात  पर  गहराई  से  पुरविचार  करने  का  अनुरोध  करता  हुं कि  क्या  ag  काम  शारीरिक  श्रम  ara  किया
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 6  1977  पेट्रोलियम  पाइप  लाइन  में  उपयोग के  झधिकार.का  संशोधन  विधेयक

 जा  सकता  ताकि  देश  ag  करो  बेरोजगारी  को  कुछ  हृद  तक  रोका जा  सके  |  कुद्रेमुख  लौह  RUC

 जहाँ  पर  यह  तकनीक  लाग  किए  जाने  का  प्रस्ताव से  उस  विदेशी  कम्पनी  को  लाभ  होगा जो
 भारत  को  मशीनरी  यदि  सरकार  श्रमोन्मख  तरीकों  का  प्रयोग  करती  तो  इससे  लोगों  की  क्रय

 शक्ति  बढ़ेगी  ate  आत्तरिक  मार्कीट  को  मिलेगा  ।  त्र्त  सरकार  को  इस  पहलू  पर  कुछ

 सोच  विचार  मख्य  म्रधिनियम  में  उन  किसानों  जिनकी  भूमि  अजित  की  गई  पर्याप्त

 मुप्रावजा  देने का  कोई  उपबन्ध  नहीं  fear  गया  कहीं-कहीं  वैकल्पिक  स्थान  भी  नहीं  दिए गए  हैं

 इससे  समस्या  और  भी  बढ़  गई  है  यह  श्रावश्यक  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  झपना  रवेया  बदले  ताकि  उन

 किसानों को  कछ  राहत मिल  सके  ।

 श्री  बोज  पटनायक  :  जैसा कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  कहा  है  कि  पाइप  लाइन  लौह  Wath  वेल्ट  से  ईरान
 के  लिए  जहाज  में  लादते  के  लिए  खनिज  लाने  के  लिए  बिछाई  जा  रही  क्या  उनका  यह  we  कि  यह

 मजदूरों  द्वारा  सिर  पर  लादकर  बन्दरगाह तक  ले  जाया  जाए
 ?

 केवल  इसी  तरीके  से  श्रधिक  मानवशक्ति  का
 प्रयोग  किया  जा  सकता  है  |  इसलिए  यह  कहना  गलत  है  कि  इससे  रोजगारों  में  कमी  होगी  wife  पाइप

 लाईन के  रखरखाव  के  लिए  ak  खान  में  काम  करने  के  लिए  पर्याप्त  व्यक्रितयों  की  श्रावश्यकता  होगी  विधेयक

 में  पर्याप्त  TATAIT ~)  दिए  जाने  sy  भी  व्यवस्था है  ate  वह  मुभ्नावजा  जिलाधीश  निर्धारित  करेगा  ।

 शी  FOTIA  हाल्दर  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  भविष्य में  प्रत्य  लोह  खानों  पर  भी

 लागू  होगा  |

 श्री  बीज दि  पटनायक  :  जी  हां  ।  इस  विधेयक  में  पेट्रोलियम  श्रौर  पेट्रोलियम  उत्पादों के  wea  श्रन्य  सामान

 पाइप  लाइनों  द्वारा  ले  जाने  की  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 fe  पेट्रोलियम पाइप  लाइन  में  उपयोग  के  अधिकार  का  श्रधिनियम  1962  का  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  अब  हम  खण्डवार  विचार  करते  ह्  प्रश्न यह  हे

 खंड  2  at  3  विधेयक  का  बनें  ।

 प्रह्ताव  स्वीकृत  हश्र

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  श्रौर  विधेयक में  जोड़े

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill

 सभापति  सहोदय  :  खण्ड  पर  श्री  गोटखिडे  का  एक  संशोधन  है  ।

 श्री  बोज  पटनायक  :  इस  संशोधन  पर  मेंने  श्री  गोटखिडे  को  स्थिति  cet  से  स्पष्ट  कर  दी  मेरे

 विचार  में  वह  ata  संशोधन  पेश  नहीं  करेंगे
 ।

 श्री  श्रण्णा  साहिब  Mefas  :  में  इसे  पेश  नहीं  करूंगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उसमें  भिन्न  प्रकार  की

 प्रक्रियाएं  श्रौर  विरोधात्मक  सिफारिशें  होंगी  ।

 थी  बीजू  पटनायक  :
 जेसा  कि  ad  पहले  बताया  है  कि  कालटेक्स  श्रौर  इण्डियन  श्रायल  दो  श्रलग-झलग

 कम्पनियां  एक  ही  क्षेत्र में  काम  कर  रही  इसके  साथ  एक  wa  प्राधिकरण  लौह  श्रयस्क  की  लाइन
 को

 देखेगा इससे  झर  भी  कठिनाई  पद्म  होगी  ।
 इस  मिधेमक

 उसी  क्षेत्र  wera  क्षेत्नों में

 frra-fart  प्राधिकरण  की  व्यवस्था की  गई  है
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 arate  सहोदय :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  4,  5  श्र  6  विधेयक  का  at

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 ave 4,  5  श्रौर  6  विधेयक म  लोड़े  गये  ।

 Clauses  4,  5  and  6  were  adde@  to  the  Bill.

 खण्ड  7  6  का

 Clause  7  (Amendment  of  section  6)

 श्री  श्रण्णा  साहिब  nefaz डे  मैं  सशोधन  संख्या  2  पेश  करता  हूँ  ।

 मंत्री  महोदय  ने  मुझे  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  उपभोक्ताओं  शौर  मालिकों  के
 a.

 हितों  की  रक्षा  करना  चाहती  है  ।  अतः  मैं  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  की  श्रनसति  से  बापिस  लिया  गया  |

 The  amendment  was  by  leave,  withdrawn

 सभा  पति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  7  ar  8  विधेयक  का  अंग  बने ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्श्ना  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड are  8  विधेयक में  जोड़े  गये  ।

 Clause  7  and  है  were
 added

 to  the  Bill,

 खण्ड  9  9  का

 Clause  9  (Amendment  of  Section  9)

 श्री  श्रण्णा  साहिब  wrefes डे  मैं  संशोधन  संख्या  पेश  करता  जहां  तक  eq nw  निर्धारण  का  सम्बन्ध

 न्यायालय  के  पास  कोई  विकल्प  नहीं  इसे  वही  मूल्य  निर्धारित  करना  पड़ेगा  जो  सक्षम  प्राधिकयरी  ने

 निर्धारित  किया  होगा  इस  मामले  में  कि  क्या  मूल्य  उचित  है  या  नहीं  इसका  निर्णय  जिला  न्यायालय
 करेंगा  ।

 at  बीजू  पटनायक  :  जब  कोई  जिलाधीश  किसी  भवन  को  हटाए  जाने  के  बारे  में  जांच  करता  है  तो

 वह  उस  भवन  की  लागत  की  भी  जांच  करता  इस  में  दोनों  बातें  आ  जाती  सरकार  प्रभावित

 व्यक्तियों  के  हितों  की  रक्षा  करेगी  ।  यह  सरकार  पहली  सरकार  की  तरह  किसी  भी  मूल्य  पर  किसी  की  सम्पत्ति

 तहीं  लेगी  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  रांशोधन  वापस  लेने  का  प्रत रोध ष्  करता  हूं  ।

 श्री  श्रण्णा  साहिब  गोटखि ड  में  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  श्रनुमति  मांगता  हूं
 ।

 संशोधन सभा  को  श्रनसति  से  वापिस  लिया  गया  |

 The  amendment  was,  by  leave,  withdrawn

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  9  से  11,  खण्ड  1,  श्रधिनियम  सुत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 we 9  से  11  खण्ड  1  श्रधिमियम  सुत्र  श्रीर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गये  ।

 Clause  9  to  11,  Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.
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 सामग्री

 प्रकाशन  निवारण  विधेषक्त

 विघेयक  पास  किया  जाए  1”

 विधेयक  पास  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ्  |

 The  motion  was  adopted

 झ्राक्षपणीय  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  विधेयक

 PREVENTION  OF  PUBLICATION  OF  OBJECTIONABLE
 MATTER  (REPEAL)  BILL

 सुचना ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राउवाणी  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्राक्षेपलींय  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  1976  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 जाए  1”

 गत  19/20  महीनों  में  समाचारपत्नों  की  स्वतन्त्रता  को  बहुत  we  तक  कम  कर  दिया  गया  इस

 afafaaq & aararcat से  समाचारपत्रों  की  स्वतन्त्रता  समाप्त  हो  गई  थी  |

 उपाध्यक्ष  सहोदय  पीठासीन  हुए  ।

 [IMr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair]

 सरकार  ने  इस  विधेयक  को  सबसे  पहने  पेश  किए  जाने  वाले  विधेयकों  में  रखा  है  ।

 समाचारपत्नों को  स्वतन्त्रता  देना  हमारी  नीति  ही  नहीं  वरन  विश्वास  हमारा  यह  पक्का  धिश्वास

 है  कि  समाचार पत्नों  की  स्वतन्त्रता  के  बिना  लोकतन्त्र  झ्रथहीन  श्रौर जब  तक  यह  ofafara  सांविधिक

 पुस्तक में  रहता  है  समाचारपत्रों  की  स्वतन्त्रता की  बात  सर्वेथा  काल्पनिक  है  श्रौर  उसका  कोई  aq  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया
 :

 झ्राक्षपणीय  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  1976  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  पर

 बिचार  किया  जाए  1.0

 SHRI  J.  RAMESHWAR  RAO  (Mehboobnagar)  :  I  am  not  this  Bill.  We against
 support  this  Bill  whole  heartedly.  Freedom  of  press  is  a  must  for  democracy.  Democ-
 racy  cannot  survive  without  freedom  of  expression  which  includes  freedom  of  press  as  well.
 Therefore,  I  fully  support  the  Bill.

 But  how  the  Government  is  going  to  curb  yellow  journalism.  Newspapers  should
 not  be  allowed  to  damage  the  prestige  of  an  individual  or  a  firm.  The  dignity  of  press
 should  be  maintained.  For  this,  it  is  necessary  to  evolve  a  code  of  conduct  and  to  establish
 a  Press  Council  which  can  keep  a  watchful  eye  on  the  trends  of  press.  Government  should

 enlighten  the  House  as  to  what  they  propose  to  do  in  regard  to  establishing  a  Code  ्
 conduct  for  the  press.

 श्री  जगन्नाथ  wat  :  चुनावों  के  बाद  सत्तारूढ  दल  लोगों  की  सेवा  प्नौर  लोकतन्त्र  के  श्रादर्शों
 को  बनाए  रखने  के  लिये  कटिबद्ध  है  ।  प्रेस  की  स्वतस्त्रता  लोकतन्त्र की  हैं  ।  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  सभी

 VaaaaATAl  से  gian  महत्वदू्ग  भू ् तप्त  सरकार  ने  फिरोज  गांधी  अधिनियम  को  समाप्त  कर  दिया ।  प्रेस
 श्रायोग  की  सिफारिशों  को  श्रस्वीकार  किया  गया  तथा  सभा  के  समक्ष  अधिनियम  लाया  गया  जिसे  काला

 नियम कहा  जाना  चाहिए  ।  यद्यपि  उस  श्रधिनियम  का  शब  निरसन  किया जा  मैं  श्रधिक  कुछ  न  कहते

 हुए  चन्द  शब्द  कहना  चाहूंगा ।

 हर  व्यक्ति को  ज्ञात  है  कि  1930  में  प्रेस  anna  गक्तियां  afar  पास  किया  गया  था  तथा  फिर
 1951  में  झाक्षेपणीय  ad  प्रकाश  श्रधघितियस पास  किसा  गया  art  इन  दोनों  afafewA  का  1957  में
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 a,  र  त  क  ल  मत

 कर  दिग  गया  सा  ।  a  ग्रधितियमों  से  ag  =e STGsG  था  ि  समाना  जब्त की  सकती है  परन्तु
 साथ-साथ  यह  भी  व्यवस्था  थी  कि  केवल  न्यायालय  ही  जमानत  जब्त कर  सकेगा  परन्तु  कांग्रेस  सरकार एक

 ऐसा  अधिनियम  लाई  जिसका  wa  निरसन  किया  जा  रहा  जिसके  श्रन्तंगत  एक  जिलाधीश या
 सचिव के  दर्जे  का  कोई  व्यक्ति  किसी  प्रकार की  भी  झ्रापत्ति उठा  सकता  है  ak  इस  विधेयक  के  श्रन्तर्गत

 किसी  भी  व्यक्ति
 को

 गिरफ्तार  किया  जा  सकता  है
 ।

 इस  तरह  से  भारत  सरकार  के  पास  वह  सभी  शक्तियां

 भरा  जाती  हैं  जिससे  न्यायालय  में  किसी  मामले  को  भेजने  की  शभ्रावश्यकता  ही  नहीं  रहती  ।  इस  निरसन  विधेयक

 के  द्वारा  उन  उपबन्धों  को  समाप्त  किया  जा  रहा  मैं
 इस  का  स्वागत  करता

 मैं  सभा  का  ध्यान  निवारक  निरोध  अधिनियम
 की

 श्रोर  दिलाना  चाहता  यह  बड़े  दुख  की  बात  है

 कि  विपक्ष के  नेता  ने  यह
 तो  स्वीकार  किया है  कि  ज्यादतियां  हुई  परन्तु  फिर  भी  उन्होंने कहा  है

 कि  ag  संविधान
 संशोधन

 का
 समर्थन  करतें sl  इस  बात  को  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  ज्यादतियां करने

 के  लिए  ही  संविधान  संशोधन  पास  किया  गया  जब  कि  निवारक  निरोध  x  शौर  ATA aT J

 जैसे  कानून  पहने ही  बनाए जा  चुके  श्राक्षेपणीय  सामग्री
 प्रकाशन  निवारण  aft =  भी  काले  कानूनों

 की  श्रेणी  में  झाता  है  ।

 जिस  विधेयक  का  श्रब  निरसन  किया  जा  रहा  है  उसमें  एक  उपबन्ध था  fe  उपराष्ट्रपति

 प्रधान  मंत्री  तथा  मंत्रि  परिषद्‌  के  विरुद्ध कोई  भी  बात  प्रकाशित  नहीं  की  भले  ही  उन्होंने  gens  किए  हो ं।

 इस  तरह  उन्हें  अपने  काने  कारनामों  के  विरुद्ध  संरक्षण  fear  गया  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि

 प्रधान  मंत्री  को  विशिष्ट  दर्जा  दिया  जाता  है  तो  अनच्छेद  14  जिस  के  द्वारा  विधि  के  समक्ष  समानता

 की  गारंटी  दी  गई  कैसे  बनाए  रखा  जा  सकता  जब  तक  यह  श्रधिनियम  लाग  है  तब  तक  संविधान के

 भ्नुच्लेद 14,  19  झर
 20

 पर  सदन  में
 चर्चा  की  जा  सकती व्‌  श्रनुच्छेद

 14
 का  हनन  होता

 है । श्रत  यह  स्पष्ट है  कि  यह  विधेयक  विपक्ष का  दमन  श्रमिक वर्ग  का  गला  घोंटने तथा  पत्रकारों

 श्र  at  जनता  को  दण्ड  देने  के  लिए  लाया  गया  था  ।  हर  तानाशाह  पहने  समाचारपत्नों का  गला

 घोंटता है  a  यही  भूतपूर्व  सरकार ने  किया  था

 चंकि  मेरे  पास  समय  सीमित  मैं  अधिक  कुछ  न  कहते हुए  माननीय  मंत्री  समथेन  करता  हूं

 कि  विधेयक का  निरसन  किया  जाना  यद्यपि  मैं  समाचारपत्नों  को  कोई  सलाह  देने  में  समये  नहीं हूं

 तथापि मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  में  उस  चुनाव  क्षेत्र  से  जो  भारत  के  सब  से  पवित्र

 नों  में  से  एक  है  तथा  जहां  लाखों  यात्री  प्रतिवर्ष  यात्ना  के  लिए  जाते  उन  स्थानों  के  नाम  हैं  बद्रीनाथ

 श्र  केदारनाथ ।  वहां  पुष्पों  की  घाटी  हों  2000  प्रकार  के  फूल  पाए  जाते  हैं  झौर
 जो

 कि

 areqfaanfeaat  के  लिए  स्वर्ग  है  wa  परयेटकों  के  लिए  स्मरणीय  स्थान  है  ।  मैँ  माननीय  मंत्री  तथा  सरकार

 माध्यम से  समाचारपत्नों  से  अन रोध  करूंगा  कि  वे  सनसनीखेंज  पत्नकारिता  को  छोड़कर  हिमालय  छुपी  हुई

 सम्पत्ति का  पता  लगाने  का  प्रयास  वे यह  पता  लगाने  का  प्रयास करें  कि  कुबेर  की  झलका  नगरी  ate

 az  की  श्रमरावती नगरी  कहां  थी

 विधेयक  का  समधन  करता  हूं  ।

 मैं  प्रकाशन के  को  श्रभिव्यक्ति
 का  free  ही  मानता

 श्री  के०  मायातेबर  |:

 जों  कि  संविधान के  अनुच्छेद  19(1)  के  भ्रन्तगंत  एक  मूलभूत  श्रधिकार  झभिव्यक्ति

 की  स्वतन्त्रता  हमारे  संविधान  द्वारा  प्रत्याभूत  भारत  की  जनता का  श्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  मौलिक  श्रधिकार  है

 इस  विधेयक  के  द्वारा  झ्रभिव्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  पुनः  स्थापित  की  जा  रही
 कदियं ह उल का हक समर्थन  करता  हूं

 ।

 सेंसरशिप  को  स्वतन्त्रता  दिला  कर  समाचार  पत्तों  के
 लिए  एक  इच्छा  कार्य  किया  जा  रहा  परन्तु

 देश  में  कई  प्रकार के  समाचार पत्र  कुछ  समाचार पत्न  तो  केवल
 झखबागी  कागज

 का  कोटा
 प्राप्त  करने

 के  लिए ही  aren किए  गए  हैं  सरकार को  ऐसे  समाचारपत्नों को  प्रोत्साहन  रहीं  देना  चाहिए

 इसके  भ्रतिरिक्त  कुछ  समाचारपत्र कुछ  कुछ  राजनीतिक  दलों
 अथवा :  राजनैतिक  नेतान्नों

 को  santa  करने  की  दृष्टि  से  ही  श्रारम्भ  किए  गए  वे  केवल  -  सनसनीखेज  समाचार  छापते हूँ
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 —  ane  -_-

 उनके  उद्देश्य  आ्ापराधिक हैं  ।  तमिलनाडु  कुछ  Ta  समाचार  पत्र  हैं  तथा  अन्य  राज्यों  A  भी
 ऐ
 ऐसे  समाचार  पत्न  हैं  ।

 ऐसे  समाचारपत्रों  को  जिनका  उदेश्य  केवल  किसी  को  बदनाम  करना  प्रथवा  ब्लैकमेल  करना
 है  जारी

 aq  at  श्रनमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए ।

 समाचारपत्नां  को  प्रकाशन  के  अ्रधिकार  में  पण  स्वतस्त्रता  नहों  दी  जा  सकती  |  समाचार  प्रकाशन  पर

 उचित  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिए  ।  उचित  प्रतिबन्ध  के  बिना  उन्हें  मनमाना  श्रधिकार  देने  से  श्रराजकता

 ar  भ्ारि  ही  पेदा  होगी  ।

 सरकार  को  उन  एकार्धिकारवादी  समाचारपत्रों  जिन  के  पास  करोंड़ों  रुपया  का  काला  धन  है

 राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  समाचारपत्रों  पर  गया  यह  काला  धन  श्वेत  धन  में  परिवतित  कर

 लिया  जाता  है  |  ऐसे  एकाधिकारवादी  समाचार  पत्र  सदव  पूंजीपति  विचारधारा  का  ही  समधन  करते  हैं

 ये  प्रगतिशील  नीतियों  का  समथेन  कभी  नहीं  करते  |  सरकार  द्वारा  ऐसे  समाचार  पत्न  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया

 जाना  चाहिए

 उप-सम्पादकों  तथा  अन्य  कमंचारियों  को समाचार  पत्रा  में  कार्य  करने  वाले  मख्य

 सेवाझों  का  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  है  कभी  कभी  हस्तक्षेपणीय  भ्रपराधों  के  लिए  ही  इन्हें  पुलिस  गिरफ्तार

 कर  लेती  झर  इन  पर  मकदमा  चला  दिया  जाता  |  ऐसी  बातें  नहीं  होनी  चाहिए  ।  ऐसी  कोई  कार्यवाही

 किय  जाने  से  पहले  कर्मचारियों  को  पर्याप्त  समय  पहले  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैँ  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  श्रौर  प्रधान  मंत्री  से  wade  करता  हूं  कि  विभिनन  समाचार

 पन्नों  को  विज्ञापन  देने  के  बारे  में  कोई  भेदभाव  नहीं  होना  चाहिए ।

 DR.  1२८  १11  SINGH  (Bhagalpur)  Mr  Speaker  Sir  two  years  ago,  while  bringing
 forward  the  bill  which  is  now  sought  to  be  repecled,  the  then  Minister  of

 and  Broadcasting  had  said  that  the  measure  was  being  brought  to  save  democracy  The
 Minister  said  that  the  Press  did  not  behave  with  responsibility  and  had  published  so  many
 things  whica  were  objectionable  and  therefore  it  had  to  be  brought  under  check  Vhen
 he  was  asked  to  state  as  to  who  was  going  to  decide  whether  the  Press  had  misbehaved
 or  not  and  what  would  be  the  criterion  of  the  freedom  of  press  he  had  no  satisfactory
 answer

 The  fact  was  that  the  district  officer  or  an  officer  of  the  rank  of  a  Deputy  Secretary
 was  authorised  to  sit  in  judgmer.t  over  the  freedomrn  of  Press  Wes  it  fair  and  proper ?
 It  is  a  matier  of  great  satisfaction  that  the  Act  is  now  being  revealed

 There  was  a  code  of  conduct  evolved  by  the  Press  So  what  was  the  necessity  of

 bringing  forward  that  Act  The  Act  was  brought  tc  instil  fear  in  the  minds  of  the  people
 and  the  Press  Fear  is  the  enemy  of  democracy.  Both  cannot  exist  together  Now  since
 the  fear  is  being  removed  by  bringing  forward  this  Bill  one  could  say  that  real  democracy
 has  started  now

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  )  :  frre  के  नेता से  यह  war की  जाती  थी  वहं  गत  सरकार  द्वारा
 ama के  दौरान  की  गई  गलतियों को  सुधार  करते  के  पक्ष  में  मत  व्यक्त  वरग  |  उन्हें कल
 वानी  पर  झपना  भाषण  प्रसारित  करने  की  सुविधा दी  गई  समूचे  देश  का  वातावरण  बदता  हुभा  है  तथा
 ब्तमान  सरकार  बधाई  की  पात्र  है  कि  वह  इतनी  जल्दी जनता  को  दिए गए  वचन  की  qa  के  लिए  यह

 विधेयक लाइ

 पिछली  सरकार  ने  दमनकारी  कानूनों के  द्वारा  संवैधानिक  उपबन्धों का  दुरुपयोग  कर  श्रपनी  सत्ता

 कायम  रखी  थी  ।  उसने  समाचारपत्रों  की  श्राजादी को  समाप्त  करने  के  लिए  काले  कानून  बनाए  उसने

 फिरोजगांधी  श्रधिनियम रह  कर  दिया  था  तथा
 उसके  स्थान  पर  यह  कानून  गया  जिस का  wa

 रहा  त्र | निरसन  किया  जा  २  ए  ह  पिछली  सरकार प्र  aT  कार्यों की  जांच  से  बचना  चाहती  उसने  देश  की
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 ae

 श्रौर  राजनतिवः  विरोधियों  के  विरुद्ध  पड

 की

 घोषणा  कर  दी  उन्होंने  समझ  लिया  था  कि  वे

 ही  शासक  वास्तविक  शासक  जनता  हैं

 खुशी है  के  कांग्रेस  पार्टी ने  wa  श्रपनी  गलती  महसूस की  है  श्रौर  wa  वे  इस  विधेयक का
 निरसन  किए  जाने  at  समर्थन कर  रहे

 तत्कालीन  सूचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्नी  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  ने  वह  जिस  का  इस  समय  निरसन

 किया जा  रहा  पे  करते  हुए  कहा  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  उन  लोगों  को  शक्ति  प्रदान  करना
 जो  शझ्रनशासन  में  विश्वास  रखते  मानो  कांग्रेस  पार्टी  ही  श्रात्म  भ्रनुशासन  का  एक  मात्र  भंडार  हो  ।
 णीय  सामग्री  से  उन  का  तात्पर्य  क्या  है

 ?
 प्रधान  मंत्री  अथवा  श्रध्यक्ष  या  राष्ट्रपति  के  प्रति  अपमानजनक कोई

 वक्तव्य  या  उन  की  शालोचना  को  श्राक्षेपणीय सामग्री  समझा  जाता  का  वास्तविक  उद्देश्य एक  व्यक्ति

 विशेष  को  सर्वोपरि  था  ।  लेकिन  कहा  यह  गया  था  कि  प्रेस  श्रपनी  स्वतन्त्रता  का  दुरुपयोग कर  रहे

 हमें  नहीं  भलना  चाहिए कि  भारतीय दण्ड  भारत  रक्षा  नियम  श्रादि  न्य  झनेक  कानन  जो

 प्रैस  att  सम्बाददात.ओं के  अ्रविवेक  के  नियंत्रण  में  रखने  के  लिए  am  पर्याप्त  हैं  ।  फिर  भी  उस

 सरकार ने  यह  कानू  लागू  क्योंकि  वह  ऐसा  कानून  चाहती  थी  जिसे  से  प्रैस  को  कार्यपालिका के
 श्रघीन रखा  सके

 इस  कानून को  नवीं  wager  में  शामिल  किया  गया  क्योंकि  वे  जानते  थे  कि  श्रापात की  स्थिति

 समाप्त  होते  ही  इस  कानून  को  किसी  भी  न्यायालय  द्वारा  te  कर  दिया  जायेंगा  ।

 व्यर्वित  पुजा  च्  विकास  इस  का  प्रयोग  हुआ  झौर  सम्पूर्ण  प्रशासन  का  इस  प्रयोजन के  लिए  उपयोग

 किया  संसद  तो  रबड़  स्टेम्प  बन  केर  रह  गई  ।  लेकिन  जनता  के  रुख  को  देख  कर  कांग्रेस  पार्टी

 भी  इस  निरसन  विधयक  का  समर्थन  कर  रही  है  ।

 यह  स्मरण  चाहिए  fe  इस  देश  की  जनता  दमनकारी
 शासन

 को
 सदा  के  लिए  झात्मसम्पर्ण

 नहीं  मेरा दल  प्रैस  की  स्वतन्त्रता  में  विश्वास
 रखता

 मैं
 मंत्री  महोदय

 को  बधाई देता  हूं  कि

 बह  इतनी  जल्दी  यह  विधेयक  ले  झ्राए हैँ  ।

 at  पी०  राज  ऐपार  नायडू  प्  ५ आ्राक्षेपणीय  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  अधिनियम

 के  निरसन  प्रस्ताव  कर  रहे  प  मे  प्रपने  कुछ  सन्देह  करना  चाहता  हूं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 विधेयक  के  लाने  का  सरकार  का  उद्देश्य  क्या  क्या  सरकार  प्रैस  के  एकाधिकारवादी  मालिकों  की  स्वतन्त्रता

 चाहती  है  या  सम्पादक  की  स्वतन्त्रता  चाहती  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  प्रैस  की  भ्रनियंत्रित

 स्वतन्त्रता  चाहती  है  या  कुछ  नियम  बनाना  anal  ता  सरकार  को  यह  भी  बताना  चाहिए  कि  सरकार

 समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  देने के  लिए  एक  स्वतन्त्र  एजेंसी  बनाना  चाहती  है  या  वह  इस  अधिकार  को  झपने

 पास  रखना  चाहती हैँ  ।

 SHRI  R.  L.  P.  VERMA  (Kodarma)  So  far  as  the  question  of  the  Press  is  concerned,
 every  body  should  have  the  freedom  of  expression  and  there  should  not  be  any  restriction

 whatsoever  on  the  freedom  of  expression  If  the  freedom  of  expression  is  curbed  it
 amounts  to  denial  of  fundamental  right  of  expression  given  to  an  individual  in  the
 Constitution

 श्री एस०  कुन्द  :  एक  श्रत्यन्त  घातक  कानून  का  निरसन  करने  वाले  इस  विधेयक  का  मैं

 समर्थन  करता  हूं  ।  गांधी  जी  ने  देश  झाजाद  कराया  झ्ौ  भाषण  की  स्वतन्त्रता  प्रदान  की  लेकिन  श्राश्चय  है

 ांधी  जी  के  नाम  थी  दुहाई  देने  वालों  ने  ही  इस  काले  कानून  को  बनाया जब  संसद  द्वारा इस  कानन  को

 पास  किया  गया  था  तब  हम  जेल  जब  हमें  इसका  पता  चला तो  हम  भयभीत  हो  गए  ।  इसके  अन्तर्गत

 किसी भी  व्यक्ति  को  गिरफ्तार किया  जा  सकता  था  तथा  उसका  प्रेस  तथा  अन्य  सम्पत्ति  सरक्षा  के  नाम

 पर  जब्त  की  जा  सकती  थी  में  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  इस  कानून का  निरसन  करने  के

 लिए  यह  पेश  किया है
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 16  1899  श्राक्षेपणीय  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  विधेयक

 1889  में  ar  लिटन  ने  एक  ब्नकुलर  बैस  afefrar  पास  किया  था  जिसके  श्रनुसार  प्रकाशित  होने
 वाली  सामग्री  प्रूफ  की  सरकार  द्वारा  जांच  करवाना  उस  समय  रविन्द्रनाथ टैगोर  देशवासिमों

 में  देश
 प्रेम  शौर  उत्साह  जागृत  करने  वाली  कविताएं  लिख  रहे  वाइसराय  से  यह  सहा  नहीं  गया  इसलिए

 उसने  उक्त  अधिनियम पास  किया  प्रौर  लोगों ने  उसका  कड़ा  विरोध  किया  श्रन्ततः  लाई  रिपन  को  उस  विधेयक

 को  वापिस  लेना  पड़ा  लेकिन  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  30  वर्षों  बाद  भूतपुवं  सरकार  ने  एक  ऐसा  अधिनियम  बनाया
 जो

 कि  we  लिटन  के  ata  प्रैस  अधिनियम  से  भी  श्रधिक  घातक  था  श्रौर  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  ने  aq
 संबंध

 में  भ्रपना  मुंह  बन्द  रखकर  देश  का  बड़ा  afd  किया  लेकिन  हमने  प्रजातन्त्र को  कायम  रखने  की

 कसम  खाई  हमने  लोकतन्त्र  की  जो  मशाल  जलाई  है  उसे  हम  प्रज्वलित  रखेंग े।

 विश्व  को  मालूम  होना  चाहिए  कि  श्रापातस्थिति  के  दौरान  क्या  हुमा  श्र  कैसे  प्रैस  का  गला  घोंटा

 इसकी  पूर्ण  जांच  करानी  श्रावश्यक  ए  मंत्री  महोदय  को  उन  व्यक्तियों  के  की  जांच  करानी  चाहिए
 जो

 प्रेस  का  गला  घोंटने  तथा  सम्पूर्ण  सूचना  श्रौर  प्रसारण  विभाग  को  भौण्डे  प्रचार  का  माध्यम  बनाने  के

 जिम्मेवार हूँ  ।  हम  चाहते  हैं  कि  प्रैस  गतिशील  श्रौर  वास्तव  में  स्वतन्त्र  ati  प्रैस को  हमारे  देश  के  लाखों

 लोगों  की  areal  और  झ्राकांक्षात्ों  का  प्रतिरूपण  करना  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  प्रेस  इस  देश  के
 mat के  बारे  में  ही  श्रभिव्यक्ति  हम  यह  भी  नहीं  चाहते  कि  प्रैस  का  कुछेक  बड़े  attire  गृहों

 द्वारा  नियंत्रण  किया  जाए  तथा  ve  पर  एकाधिकार  किया  जाए  |

 हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  क्या  प्रैस  में  काम  करने  वाले  संवाददाताझं  तथा  श्रन्य  लोगों

 के  कार्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  भारत  में  सहकारी  क्षेत्र  संभव gi  जापान  में  ऐसी  व्यवस्था हैं  वहां  के  एक
 लोकप्रिय

 दैनिक  शिमभूनਂ  का  नियंत्रण  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  एक  सहकारी  समिति  कर  रही

 यदि  ऐसा  हो  सकता  है  तो  हम  प्रैस  को  एकाधिकारियों  के  प्रभाव  और  शक्ति  से  मुक्त  कर  सकते हैं

 प्रैस  की  स्वतन्त्रता कायम  रख  सकते हँ

 अन्त  में  मैं  छोटे  समाचारपत्रों के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  छोटे  समाचार  पत्न  तथा  की

 बहुत  दयनीय  स्थिति  यदि  हमने  छोटे  समाचार  पत्नों  तथा  पत्निकाओं  को  कुछ  लाभ  नहीं  पहुंचाया तो  प्रैस

 की  स्वतन्त्रता सार्थक  नहीं  होगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  ava  भाषण  समाप्त  करता  हूं  श्रौर  श्रापको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  मुझे
 बोलने का  शभ्रवसर  दिया है  ।

 श्रो  बयालार रवि  aa  का  विषय  है  कि  मंत्री  महोदय  पुराने  श्रधिनियम  का  निरसन  करने

 वाला  विधेयक  लाए  हूँ  ।  प्रैस  की  स्वतन्त्रता  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  |

 _  श्री  एस०  डी०  पाटिल  पीठासीन  हुए
 ‘Shri  5.  D.  Patil  in  the  chair.

 प्रैस  की  स्वतन्त्रता से  किसी  की  स्वतन्त्रता का  श्राशय  है  ।  क्या  यह  समाचार  पत्न  के  मालिक  की  स्वतन्त्रता

 है  भ्रथवा  उसके  विचारों  की  झ्रभिव्यक्ति  at?  प्रेस  की  स्वतन्त्रता होनी  ना  कि  प्रैस  के  मालिकों

 हमें  उन  लोगों  को  अधिक  स्वतन्त्रता  देनी  चाहिए  जो  वहां  कार्य  करते  मंत्री  महोदय  को  समाचार  पत्तों  में

 काम  करने  वाले  श्रमिकों  तथा  संवाददाताओं  को  प्रबन्ध  में  शामिल  करने  पर  विचार करना

 सरकार  को  सुनिश्चित  करना  चाहिए  fe  समाचार पत्न  धन  कमाना  न  कर  नगरों  तथा

 कुछेक  क्षेत्रो ंमें  500  या  1000  प्रतियों  के  परिचालन  से  सायंकालीन  दैनिक  समाचार  पत्न  प्रकाशित करने  तथा

 उसे  बेंच  कर  धन  कमाने  की  प्रवृत्ति  पैदा  हो  गई  यह  बहुत  गलत  एश  यह  देश  के  अ्रनेक  भागों  में  अभी
 तक  जारी  सरकार को  इस  प्रवृत्ति को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिए

 पिछली  सरकार  ने  समाचारपत्नों के  स्वामित्व  का  विस्तार  करने  का  प्रयास  किया  था  ।  मंत्री  महोदय

 को इस  मामले पर  नए  सिरे  से  विचार  करना  ्य आशा श्र ए  वह  हमारे इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  इस  विधेयक  का  समथेन  करता  हूं  ।
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 SHRI  UGRASEN  (Deoria):  The  Hon.  Minister  deserves  congratulations  for  bring-
 ing  forward  this  Bill  to  restore  the  freedom  of  the  Press.

 During  the  emergency  the  press  was  completely  muzzled.  It  published  only  those
 things  which  government  wanted  it  to  publish.  I  want  to  ask  my  ADMK  friends  whether

 they  wanted  to  read  such  news  only.  The  government  tried  to  strangulate  the  press  by
 all  means.  Who  was  responsible  for  it?  Press  was  gagged  at  the  instance  of  Mrs.  Gandhi

 and  her  son.  But  mainly  two  persons  were  responsible  for  it  Shri  Vidya  Charan  Shukla
 and  Shri  Mohd.  Yunus.

 Free  press  is  very  essential  for  successful  functioning  of  democracy.  The  people  must

 get  the  true  picture  of  the  happenings  in  the  country.  Without  free  press  democracy
 cannot  survive.  One  of  my  colleagues  has  referred  to  monopoly  houses.  I  am  a  socialist
 and  I  am  totally  against  monopoly  houses.  The  truth  cannot  be  suppressed  by  terror  of
 capitalists.

 An  hon'ble  Member  has  said  we  have  to  consider  whether  it  will  be  possible  in  India

 to  have  the  co-operative  sector  taking  the  working  Journalists  and  the  people  who  work
 in  Press.  It  is  a  very  good  suggestion  and  I  support  it.  Today  one  black  law  is  being
 repealed  and  I  am  happy  that  the  members  of  opposition  party  are  also  supporting  it.

 {Shri  Tridib  Chaudhuri  im  the  chair]

 ait  त्रिदिव  चौधरी  पीठासीन हुए
 After  destroying  the  freedom  of  the  press  the  Government  crushed  the  news  media.

 UNI,  PTI  Samachar  Bharti  and  Hindi  Samachar  were  merged.  After  repealing  the

 present  Act:  the  Government  should  take  steps  to  ensure  the  freedom  of  Press  is  fully
 restored.

 With  these  words  I  support  this  Bill.

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर
 :

 बड़े  हर्ष  का  विषय  है  कि  नई  छठी  लोक  सभा  के  प्रथम  aa

 में ही  यह  महत्वपूण  विधेयक  पेश  किया  गया  इस  विधेयक  तथा  wa  श्रनुवर्ती  विधेयक  के  भ्रतिरिक्त  मंत्री

 महोदय  लोकतंत्र  की  प्रक्रियात्ों के  भ्रनुरूप  एक  ae  श्रौर  सुचारू
 नीति

 का  पालन  कर  रहे  हैं
 ।

 जनता

 सरकार  झपने  श्रारंभिक काल  में  ही  ऐसे  कदम  उठाने  के  लिए  बधाई की  पात्र

 इस  तरह  एक  महत्वपुर्ण  चुनाव  वचन  पूरा  ढा  चुनाव  से  पहले  दिए  गए  वचन  पुरे  नहीं

 होते ।  केवल  भारत  में  ही  नहीं  विश्व  के  कई  oer  देशों  की  यही  स्थिति  हू  इसलिए  मैं  कह

 हूं  कि  भारत  में  पहली  बार  एक  के  बाद  एक  चुनाव  वचन  पूरे  किए  जा  रहे  ह्

 उद्देश्य  और  कारण  बताने  वाले  विवरण  में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  के  सफलता

 पूवंक  कार्यकरण  लिए  प्रैस  की  स्वतन्त्रता  अनिवाय॑  है  केवल  इतना  ही  श्रावश्यक  नहीं  है  बल्कि  लोकतन्त्र में

 प्रैस  की  स्वतन्त्रता  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  हू  निर्णायक  श्रौर  afar  है  ।  इसी  कारण  यह  कहा  गया
 कि  स्वतन्त्रत

 प्रैस  चौथी  सम्पत्ति है  वस्तुतः  स्वतन्त्र  प्रैस  लोकतांत्रिक  सरकार  का  एक  अंग  विभिन्न

 मासिक  पत्नों  एवं  पत्निकाओओं में  स्वतन्त्र  टिप्पणियां  meta  afar  हों

 जाते  सन्तोष  का  विषय  है  कि  मंत्री  झर  जनता  पार्टी  के  सदस्य  यह  कह  रहें  हूँ  कि  हम  स्वतन्त्र प्रैस  की

 arta  से  कुछ  सीखना  चाहते  हैं  ।  प्रो ०  dues  लास्की  ने  कहा  है  कि  सरकार  समर्थकों की  प्रशंसा  की

 श्रपेक्षा  विरोधियों की  झालोचना  से  afr  सीखती  है

 विधेयक का  शीर्षक  ऑ्राक्षेपणीय  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  विधेयक  स्वतः  ही  झ्रापत्तिजनक है  ।  श्रमुक

 सामग्री  झाक्षेपणीय है  waar  नहीं  इसका  निर्णय  ot  किस  श्राधार  पर  करते  यदि  प्रधानमंत्री की  श्रालोचना

 उसकी  नीति  के  कारण  meat  सरकार  की  श्रालोचना  उसकी  नीति  के  कारण की  जाती  है  तो  क्या  यह

 आक्षेपणीय है  ।  संसद  सदस्यों  तथा  स्वतन्त्र  जनता  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वह  सरकार  के  कार्यों  पर  निरंतर
 निगरानी रखे  और  जहां  कहीं  वह  गलती  करे  उसे  वह  सुधारे  श्र  चुनौती दे  ।  मुझे  प्रसन्नता है  कि  अब  इस
 विधेयक को  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  विधेयक  कहा  जा  रहा
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 भूतपूर्व  सूचना  शौर  sarees  dar  में  as  at  काम  किए हैं  ।  उन्होंने  इंस  महान  देश  के  स्वतन्त्र

 प्रैस  श्रौर  प्रैस  के  व्यक्तियों  के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  ।  इसकी  जांच  की  जानी  ऐसे  व्यक्ति  को  संसद
 मे ंही  नहीं  भ्रपितु  सावंजनिक जीवन  में  भी  कोई  स्थान  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  ने  केवल

 प्रैस  के  साथ  दुर्व्यवहार करने  तथा  प्रैस  कर्मचारियों का  भ्रपमान  करने  के  जिम्मेदार  नहीं  हैं  श्रपितु

 उन्होंने यह  कह  कर  सदन  को  गुमराह  करने  का  भी  प्रयास  किया है  fe  समाचार एक  स्वैच्छिक  संघ  द्वारा
 बनाया गया  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  श्राडवानी  यह  स्पष्ट  करें  कि  कया  पी०  टी०  आाई०  शर  यू०  एन०  श्राई०  स्वेच्छा  से

 एक  साथ  मिल  कर  बनाने  को  राजी  हुए  थे  या  जिससे  हम  भूतपूर्व  मंत्री  के  विरुद्ध सदन  को

 गुमराह  करने  के  लिए  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठा

 इस  देश  में  पत्रकारिता की  स्वतन्त्रता  बड़ा  महान  इतिहास  रहा  स्वतन्त्रता  के  बाद  तथा

 उससे  पहले  भी  सिलक  श्रौर  महात्मा  गांधी  ने  aval  पत्न  निकाले  शर  इन  सभी  ने  स्वतन्त्र  पत्रकारिता  की

 एक  महान  परम्परा  को  निभाया  |  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  भी  कुछ  cal  ने  इसी  परम्परा  को  निभाया

 वे  किसी  भी  दबाव  के  ort  झुके  नहीं ।  मैं  उन्हें इसके  लिए  बधाई  देता

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हं  कि  वे  इस  विधेयक  के  द्वारा  समाचारपत्रों  को  ही  स्वतन्त्रता न  दें

 बल्कि  जनता  के  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  को  भी  निडर  बनाएं  जिससे  वे  आवश्यकता  के  समय  सच  कहने से  भ

 हिचकिचाएं  ।  ऐसा  होने  पर  सच्ची  स्वतन्त्रता मिल  पाएगी  ।

 att  dow  स्टीफन  :  मैं  वर्तमान  विधेयक  का  विरोधी  नहीं  परन्तु यह  बात  ध्यान  में

 रखनी  चाहिए  कि  मूल  विधेयक  जब  लाया  गया  था  तब  देश  में  ava  स्थिति  श्रापात  स्थिति  में

 कुछ  कदम  उठाने  झावश्यक हो  जाते  हूँ  तथा  यह  भी  उनमें  से  एक  था

 समाचारपत्नों की  स्वतन्त्रता  का  ह  केवल  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  स्वतन्त्रता  ही  नहीं  ष्  इसका

 सम्बन्ध  समाचारपत्नों  को  पूंजीपतियों  के  बन्धन  से  भी  मुक्त  कराना  जिस  रूप  में  स्वतन्त्रता इस  समय
 समाचारपत्नों को  दो  जा  रही  ह  यह  कुछ  प्रतिक्रियावादी तत्वों  को  स्वतन्त्रता  देना  है  जो झ्रापात स्थिति के स्थिति  के

 दौरान  हुई  उपलब्धियों  को  कम  करती  इस  विधेयक  को  नौवीं  श्रनुसूची  में  रखे  जाने का  विरोध  सभी

 पक्षों  ने  किया  मैंने  भी  इसका  विरोध  किया  था  ।

 यह  विधेयक  श्रापात  स्थिति  की  समाप्ति  के  बाद  लागू  नहीं  रहने  वाला  था  क्योंकि  इसे  किसी  विशेष

 कारण  से  लागू  किया  गया  था  क्योंकि  इसे  लागू  किए  बिना  श्रापात  स्थिति  से  नहीं  निपटा  जा  सकता  att

 संविधान में  भ्रभिव्यक्ति  शौर  भाषण  की  स्वतन्त्रता  दी  गई  है  उसके  पीछे  यह  शर्ते लगी  है  कि

 यह  राष्ट्र  के  हितों  के  विरुद्ध नहीं  होनी  यह  किस  प्रकार  प्राप्त  की  जा  सकती  Z|  बुद्धिजीवियों के

 लिए  यह  एक  चिन्ता  का  विषय  है  ।  इस  स्वतस्त्ता  का  उपयोग  कभी  भी  देश  हित  में  नहीं  feat  गया  ।

 इसके  लिए  कोई  श्राचरण  संहिता  होनी

 इसलिए  समाचारपत्रों  की  स्वतन्त्रता  शर  इस  स्वतन्त्रता  के  दुरुपयोग  में  संतुलन  बनाए  रखने  के  लिए

 कोई  उपबन्ध  भारतीय  दण्ड  संहिता  में  करना  इसका  ज  यह  नहीं  कि  किसी  afar  को  मनमाने

 श्रधिकार दे  दिए  जाएं  ।

 वर्तमान  सरकार  की  राय  में  यह  श्रंघिनियम  श्रनावश्यक  हो  सकता  जब  वर्तमान  स्थिति  बनी

 रहती है  तब  तक  यह  श्रनावश्यक  हों  सकता है  परन्तु  पत्रकारिताਂ  के  विरुद्ध  क्या  गारन्टी

 किन्तु  स्वतन्त्रता का  क्या  यह  तो  पंजीपतियों  की  स्वतन्त्रता  की  रक्षा  की  जा  रही  जिनके

 देश  में  बड़े-बड़े  समाचार  पत्न हैं  शौर  ये  लोग  जनता  के  विचारों को  दुषित  करते  इस  बात  की  क्या

 गारंटी है  कि  स्वतन्त्रता  का  दुरुपयोग  नहों  सरकार  को  इस  श्र  ध्यान  देना  चाहिए  इस  श्रधघिनियम के
 निरसन  से  समस्या  हल  नहीं  होगी

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  जनता  का  हित  किसमें  ह... ह्  मेरे  मित्र  श्री  रेड्डी  तथा  श्री

 रामेश्वर  राव ने  बताया  है  कि  पत्रकारिता  का  प्रश्न  हमारे  समक्ष  क्या  भ्रापको  पता  नहीं  है  कि
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 भ्रश्लील  पत्रकारिता  का  कितने  निर्दोष  लोगों  को  शिकार  बनना  पड़ा  बड़े  ही  लोगों  का  नहीं  बल्कि  किसी
 भी  व्यक्ति  का  हनन  कर  दिया  जाता  ऐसा  न  करने  की  क्या  गारंटी  इसकी क्या  गारंटी  है

 कि  भझ्रश्लील  पत्रकारिता  sro  किसी  का  afta  हनन  नहीं  किया  जायेगा ।  यद्यपि  मैं
 विपक्ष  का  सदस्य  हूँ

 तथापि

 में  समझता हूं  कि  जब  तक  प्रधान  श्री  मोरारजी  देसाई  को  सभा  का  विश्वास  प्राप्त  तब  तक  उनकी
 प्रतिष्ठा कम  नहीं  की  जा  सकती ।  प्रधान  मंत्री  की  प्रतिष्ठा कायम  रखनी  पड़ती  जब  जनता  किसी

 या  नीति  awa  दल  के  पक्ष  में  अपना  समर्थन  दिया  है  तो  समाचार  cal,  पत्नकारों  तथा  लेखकों
 का  यह  कत्तव्य  हो  जाता  है  कि  वे  ईमानदारी  से  झपना  कतेंव्य  fra  यदि वे  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो

 क्या  समाचार पत्रों  की  स्वतन्त्रता  के  नाम  पर  जनादेश  प्रधान  मंत्री फिर  इसका  क्या  समाधान  हू
 ?

 और  भारत  के  राष्ट्रपति  की  प्रतिष्ठा  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  मामला  साधारण नहीं  है
 जितना कि  मेरे  कुछ  fra  समझते  ।  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  तथा  श्री  हेगड़े  यहां  उपस्थित हैं  जो  fe  विधि

 विशेषज्ञ हैं  ।  वे  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  तथा  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  के  दुरुपयोग  के  बीच  के  अंतर  को  भली  भांति

 समझ  सकते  ।  यदि  प्रेस की  स्वतन्त्रता  का  दुरुपयोग  ear तो  हमारा  लोकतांत्रिक  ढांचा  पुरी  तरह  नष्ट

 हो  जाएगा ।  जिसका  कि  हम  निर्माण  कर  रहे  हम  मूलभूत  अधिकार  प्रदान  करने  तथा  कुछ  प्रतिबंध

 लगाने के  बारे  जो  प्रयोग  कर  रहें  वह  खतरनाक  इसे  सफल  बनाने  के  लिए  यह  श्रावश्यक

 है  fe  इसमें  संतुलन  रखा  जाए  ।

 मुझे इस  बात  का  संतोष  है  कि  विधेयक  में  कुछ  शर्तें  रखी  गई  हैं  जो  कि  मनमानी  नहीं  हैं  ।  इसे  चुनौती
 दी  जा  सकती  है  तथा  इस  पर  नियंत्रण  जायेगा  क्योंकि  यह  सदन  के  नियंत्रण  सदन  ate

 सुचना  को  रह  कर  सकता  है  तथा  इसकी  न्यायिक  जांच  की  जा  सकती  हू  क्योंकि इसके  were  ि

 हर  समय  उच्च  न्यायालय  ०५४ म॑ अप गील  दायर  की  जा  सकती

 समाचार पत्न  एकाधिकार  के  नियंत्रण में  और  यदि  सरकार को  इन  पर  नियंत्रण रखने  की  शभ्रावश्यकता

 पड़ती ह  तो  ऐसा  किया जा  सकता  दूरदर्शन  आदि  सभी  प्रचार  माध्यमों को  श्रपनी

 बैठकों के  उपयोग  में  लाया  गया  ।  मैदान  में  हुई  बेठक  को  श्राकाशवाणी  तथा  दूरदर्शन  ने  प्रसारित

 किया है  इसकी  श्रालोचना  करने  की  क्या  श्रावश्यकता  ऐसा  दुबारा  सकता है  शौर  एसा

 होगा ।  हमें  गलत  बातों को  सुधारना  समाचार  को  विभिन्न भागों  में  नहीं  बांटा  नाना  चाहिए  ।

 ad  मैं  इस  विधेयक का  समर्थन  करता हूं  ।  ik  विधेयक  पेश  किया  जाना  चाहिए  था  और  हर्ष

 है  कि  यह  पेश  किया  गया  है  |  किन्तु इस  बारे  में  जो  विधेयक  पहले  पारित  feat  गया  था  मैं  भी  उसका

 समर्थक  था  किन्तु  इसके  लिए  मैं  क्षमा  नहीं  मांगूगा  क्योंकि  समयानुसार  ही  ऐसा  किया  था  उस  समय

 ama  स्थिति  को  लागू  करना  भी  न्यायोचित  था  क्योंकि  परिस्थितियां ही  कुछ  ऐसी  थीं

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi  Sadar)  In  no  democratic  country  of  the
 world  the  Press  was  so  gagged  as  in  our  country  during  the  period  of  emergency  The

 powers  of  Courts  were  taken  away  and  there  was  a  reign  of  dictatorship  in  the  country.

 Mr  Stephen  has  said  that  TV  was  used  by  Janta  Government  for  the  public  meeting
 held  at  Gandhi  Ground  I  agree  with  him  but  at  the  same  time  I  feel  it  improper  to
 use  TV  for  public  meetings  But  is  there  a  single  Congress  member  who  protested  against
 the  use  of  TV  and  All  India  Radio  to  broadcast  Smt.  Indira  Gandhi’s  and  Mr.  Sanjay’s
 speeches  on  TV  ?  None  of  you  could  protest  against  it,  because  you  had  no  courage  to  say
 sa.

 wt  सी०  एम०  eatGT  :  कांग्रेस  की  gon  कभी  भी  दूरदर्शन  पर  नहीं  दिखाई गई  ।

 श्री  कंवर  लाल  गृप्त  :  में  दिल्‍ली  में  हुए  कई  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।

 )

 थ्रो ०  दलोप  चक्रवर्ती  चनाव से  पहले  श्रीमती इ  रा  गांधी  का  भाषण  प्रसारित  किया  गया  ati

 mera  महोदय  qtarara  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  chair
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 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  Parliament  is  catled  supreme  but  the  proceedings
 in  Parliament  were  not  freely  communicated  to  the  people  during  the  Congress  regime.
 Even.  the  judicial  judgments  of  High  Courts  and  Supreme  Court  were  censored.  The

 newspapers  which  were  critical  of  the  then  Government,  were  put  to  all  sorts  of  harass-
 ment.  It  will  be  in  the  interest  of  strengthening  democracy  in  the  Country  that  full
 information  and  data  are  collected  to  apprise  the  people  with  the  manner  in  which  the

 press  was  denied  the  freedom  of  expression.  The  free  and  independent  press  of  this  country
 deserves  congratulations  because  they  remained  firm  in  their  policy  and  in  spite  of  all
 sorts  of  handicaps,  they  discharged  their  duty  honestly  and  fearlessly.

 It  is  learnt  that  there  are  still  some  officials  in  A.I.R.  and  Television  who  are  suppor-
 ters  of  the  previous  Government.  Such  persons  should  not  be  allowed  to  be  there  and
 only  democratic

 minded  persons  should  find  a  place  in  these  institutions.

 Government  should  encourage  an  independent  press  and  we  should  encourage  them
 even  if  they  are  critical  of  the  Govt.  policies.  Government  should  not  withhold  any
 assistance  to  those  news-papers  which  express  independent  views.  Jt  is  a  matter  of

 great  satisfaction  that  this  black  law  is  being  repealed.  Therefor  I  support  this  Legislation.

 श्री  सौगात  राय
 ः  यह  कहना  ठीक  ही  है  यह  विधेयक  श्रापात  स्थिति  की

 देन  rz

 यदि  श्रापातस्थिति  निरंकुशता  थी  तो  यह  विधेयक  भी  निरंकुशता  ही

 चुनाव  श्रापात  स्थिति  के  मुद्दे  पर  लड़े  गए  चुनाव में
 कांग्रेस  की

 हार  हुई
 ।

 मैँ  जनादेश
 को  स्वीकार

 करता हूं  ।  चाहे  हमने  ara  स्थिति का  समथेन  किया  है  अथवा  समूचे  देश  ने  इसका  समर्थन  किया  है  ।

 इसलिए  इस  विधेयक  को  पेश  करना  जनता  पार्टी  की  जीत  शौर  श्रापात  स्थिति  के  समाप्त  होने  परिणाम

 कहा  गया  है  कि  कांग्रेस दल  के  सभी  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  मौन  रखा है  हर  दल  का  ATT

 भ्रनुशासन  होता  कई  कांग्रेसी  को  निराशा  हुई  जब  स्ट्रीमਂ  पर  सेंसरशिप  लगाई  गई  शौर

 को  बिज्ञापन  देने  बत्द  कर  दिए  ।  किन्तु  कांग्रेस  दल  में  रहकर  हमेशा  ही  खुले  रूप से  किसी  बात

 को  विरोध  करना  wave  होता है  )

 आपात  स्थिति  से  पहले  देश  के  समाचार  कत्लों  का  रवैया  जिम्मेदारी  पूर्ण  नहीं  था ।  यह  मानना  चाहिए

 कि  कोई  भी  देश  ऐसे  समाचार पत्नों  को  सहन  नहीं  कर  सकता  ।  देश  में  सरकार  चलाने  के  लिए  समाचार

 पन्नों के  लिए  एक  श्राचार  संहिता  होनी  चरित्र  हनन  oh  ado  लगाये  जाने  पर  रोक

 लगाने का  कोई  उपाय  किया  जाना  चाहिए  इसका  कज  यह  नहीं  है  कि  ऐसे  विधेयक्र  की  फिर  झावश्यकता

 नहीं  किन्तु  इस  पर  रोक  लगाने  का  कोई  उपाय  तो  करना  ही  होगा ।  क्योंकि  में  जानता हूं  कि  छः

 महीने बाद  वर्तमान  सरकार के  विरुद्ध  भी  समाचार  gat में  ऐसा ही  प्रचार  होने  लगेगा  जैसा कि  पिछली

 सरकार के  लिए  विरुद्ध  gare ।  सत्ताधारी  दल  जिन  समाचार  पत्नों  की  स्वतन्त्रता  की  बात  करता  वे
 ही  जनता  पार्टी  का  समर्थन  करने  लगे  ।  किन्तु  उनका यह  समर्थन  थोड़े  ही  दिनों  के  लिए  ये  लोग  कभी

 भी  विरोधी  रुख  झपना  सकते

 पूंजीवाद  के  अन्तगत  समाचार  पत्नों  को  कोई  स्वतन्त्रता  नहीं  होती  क्योंकि  उन्हें  aoa  मासिक  के

 अनुसार  चलना  पड़ता  जो  समाचार  पत्रों  की  स्वतन्त्रता  में  विश्वास  करते  वे  समाचार  cal  के

 स्वामित्व  के  विस्तार  करने  के  लिए  भी  प्रयत्न  करें  क्योंकि  पूंजीवादी  स्वासित्व  में  समाचार  पत्न  वतन  नहीं

 रह  सकते
 ।  कुछ  समाचार  पत्र  विदेशों  तथा  विदेशी  समाचार  एजेन्सियों  से  सम्बद्ध  होते  हैं  और  वे

 उन  देशों  के  हित  की  ही  बात  करते  हैं  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  हमारे  पत्रकार  ऐसे  काम न
 तथापि  मं  विधेयक  का  ast  करता  हूं  श्रौर  विधेयक  को  पेश  किए  जाने  का  स्वागत  हुं  ।
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 ens

 CHOWDHURY  BALBIR  SINGH  (Hoshiarpur)  :  During  the  period  of  emergency,
 the  previcus  Government  had  imposed  a  ban  on  the  free  expression  of  one’s  views  in  the

 press.  It  is  the  Janta  Government  that  has  now  allowed  them  the  freedom  of  expression
 throuch  this  Bill,  because  we  are  committed  to  the  people  to  restore  to  them  the  free-
 dom  which  were  denied  to  them  during  the  Congress  regime.

 It  is  well  known  as  to  how  press  was  gagged  during  the  last  twenty  months  of  emer-
 gency.  As  this  Bill  restores  to  the  newspaper  the  freedom,  tao  express  their  views  freely
 and  fearlessly,  it  is  welcome  and  it  deserves  all  support.

 श्री  ह़्०  के०  राय  :  हमें  बताया  गया  है  कि  पूंजीवाद  में  awa  नहीं रह  सकता  ।  कहा

 गया है  कि  सभी  बड़े-बड़े  समाचार  पत्र  बड़े-बड़े  एकाधिकारियों  के  हाथों  में

 हम  यह  बात  जानते  हैं  श्रौर  यह  सही  भी  है  कि  प्रेस की  स्वतन्त्रता  sad  जन  स्वतन्त्रता नहीं

 हम  जानते  हैं  कि  बड़े  बड़े  समाचार  ऐसे  लोगों  के  हाथ  में  हैं  जो  श्रपने  झादमियों  का  प्रचार  करते

 स्थिति  से  gd  तथा  ara  स्थिति  के  बाद  भी  यही  बात

 सेंसरशिप क्यों  लगाई  क्या  इसके  द्वारा  एकाधिकार  गृहों  को  पनपने  से  रोकना नहीं

 इसका  एकमात्र  उद्देश्य  लोगों  की  भावनाओं  को  ari  मुझे  जेल से  ही  चुनाव  लड़ना  पड़ता  था

 जब  मैँ  विजयी  घोषित  कर  दिया  गया  उसके  दो  दिन  बाद  मुझे  sta से  रिहा  किया  गया  था  ।  ana

 स्थिति  की  उद्घोषणा  के  पहले  दिन  ही  एक  हरिजन  की  हत्या  कर  दी  गई  किन्तु  समाचार  पन्नों  में  इस
 तरह की  कोई  खबर  नहीं  छपने

 झापात  स्थिति  की  घोषणा  के  एक  दिन  पहले  हमारे  यहां  एक  हरिजन  की  हत्या  कर  दी  गई  परन्तु

 जब  हमने  उसकी  हत्या  का  समाचार  छापने  के  लिए  कहा  तो  उसे  छापने  से  इंकार  कर  दिया  गया  ।  हरिजनों
 at  भ्रादिवासियों की  हिमायती  होने  का  दम  भरने  वाली  हमारी  सरकार  ने  सेंसर  के  कारण  उसे  छापने  में

 श्रसमथंता  व्यक्त की  ।  are  दिन  धनबाद  में  कोयलाखानों में  गुंडों  द्वारा  भ्राक्रमण होते  रहे  परन्तु
 उनके

 बारे  में  कोई  समाचार  प्रकाशित  नहीं  किया  so  वर्षीय  एक  वृद्ध  मोलाना  को  लाठियों  से  छलनी  कर

 जेल  में  बन्द  कर  दिया  गया  परन्तु  जब  वह  बिल्कुल  मृत्यु  के  पास  पहुंच  गया  तो  उसे  जेल  से  रिहा  कर  दिया

 गया  तथा  हस्पताल  में  जाकर  उसने  दम  तोड़ें  दिया  ।  मैं  इस  प्रकार  के  शभ्रमानवीय  व्यवहार  के  श्रनेक  उद्धरण

 प्रस्तुत कर  सकता  मेरा  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  सब  प्रकार  से  लोगों  का  गला  घोटने  का  प्रयास  किया

 मैं  समझता हूं  कि  जनता  ने  समाजवाद के  नाम  पर  तानाशाही  के  कष्ट  झेलने से  श्राप
 को

 बचाने के  पक्ष  में  मत  दिया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  प्रस्तुत  विधेयक  से  समाचारपत्नों
 को

 बिना  किसी  भय

 से  तथा  स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार  प्रकाशित  करने  का  श्रधिकार  प्राप्त हो  जाएगा  मैं  इस  विधेयक का

 समथेन  करता  ह

 श्री  नरेन्द्र  पी
 ०  नाथवानी :  :  मैं  प्रस्तुत  विधेयक का  समर्थन  करता  मुझे  यह  देख  कर  कुछ

 श्राश्चयें हुमा  है  कि  हमारे  कांग्रेसी  सदस्यों  ने  इस  झ्धिनियम  को  श्रापात  स्थिति  का
 परिणाम

 कह  कर  इसे

 न्यायोचित  ठहराने  का  प्रयास  किया  परन्तु  हमारी  an  सरकार ने  तो  इसे  maga में  जोड़  कर  इसे
 संविधान का  स्थाई  aa  बना  दिया  क्योंकि  उसका  मकसद  के  बाद  भी  प्रैस  पर

 बनाए  रखने  का  परन्तु  इस  श्रधिनियम का  उपयोग  किस  प्रकार  से  किया  मे  इस  सम्बन्ध  में  दो

 एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 हम  में  से  अ्रधिकांश लोग  के  बारे में  जानते हैं  कि  ae  एक  प्रसिद्ध  प्रकाशन  संस्था है  ।

 इस  संस्था  ने  गांधी  जी  के  भाषणों तथा  लेखों  भ्रादि के  बारे  में  लगभग  500  पुस्तकें  प्रकाशित  की  हैं

 परन्तु  इस  संस्था  को  केवल  इस  लिए  सील  कर  दिया  गया  कि  इसने  भूमिपाड़ा  मामले  के  बारे  में  गुजरात
 न्यायालय का  facia  छाप  दिया  यद्यपि  इस  प्रकाशन  में  कुछ  भी  शभ्रापत्तिजनक  नहीं  फिर भी  कुछ

 अधिकारियों को  ऐसा  wee  जारी करने  के  लिए  मजबूर  किया

 एक  इसी  प्रकार  का  दिलचस्प  मामला  एक्सप्रैसਂ  का  इंडियन  एक्सप्रस  के  बम्बई

 कार्यालय  का  नियंत्रण  श्रपने  हाथ  में  लने  के  लिए  सरकार  इसके  निदेशक  मण्डल  में  कुछ  श्रपने  प्रतिनिधि
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 मनोनीत  उसके  wera  श्री  के०  के०  बिड़ला  उन्होंने  सम्पादक  श्रौर  कुछ  श्रत्य  लोगों
 को

 हटा

 दिया  wie  एक  कनिष्ठ  व्यक्ति को  सम्पादक  नियुक्त  कर  सेंसर  श्रघिकारी  समाचार पत्न  से  गैली  और

 ५  भेजने  को  कहते  थे  जबकि  बम्बई  के  भ्रन्य दो दो  समाचार  पत्नों  की  प्रतियों  को  जांच  के  बाद  12  बजे

 दे  जाता  पर  इंडियन  एक्सप्रेस  को  सवेरे  ms  बजे  तक  श्रपनी  प्रति  नहीं  मिलती थी  ।  जिसके

 परिणामस्वरूप  ag  ary  दिन  दोपहर  बाद  5  बजे  ही  निकल  पाता  था  ak  वह  wet  पन्नों  से

 गिता  नहीं  कर  पाता  ati  इसलिए  श्री  रामनाथ  गोयनका  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  याचिका दाय  की

 विद्वान  न्यायाधीश ने  इसे  डिवीजन  पीठ  को  सौंप  दिया  उन्होंने  भी  इस  पर  कोई  wafer  mea  देने से
 मना  कर  इंडियन  एक्सप्रेस को  हानि  होती  रही  ।  तब  श्री  रामनाथ  गोयनका  ने  एक  हलफिया  बयान

 दायर  जिसमें  उन्होंने कहा  कि  मुझे  सरकार के  किसी  प्रतिनिधि की  बात  मान  लेनी  चाहिए ।  श्री
 गोयनका  से  यह  भी  कहा  गया  कि  यदि  वे  नहीं  मानते  तो  परिणाम  स्वरूप  उन्हें ही  नहीं  उनके

 पुत्र  प्र  पुत्रवधू  को  भी  झ्रांसुका  के  प्रन्तगंत  गिरफ्तार कर  लिया  सरकार के  लिए  मामला  बड़ा
 पेचिदा  हो  गया  श्रौर  उसने  इसके  विरुद्ध  कोई  बयान  दायर  नहीं  fears  फिर  उन्होंने कहा  कि  सरकार

 इस  याचिका  के  संबंध  में  विवाद  पैदा  नहीं  करना  चाहती  तथा  प्रति  ate  प्रफ  समय  से  लौटाए  जाने  लगे  ।

 इस  प्रकार  समाचार  पत्नों  पर  नियंत्रण  किया  गया  ate  उनमें  सुधार  feat  गया  ।  इसका  सबसे  घृणित

 पक्ष  वह  था  कि  ये  सब  कदम  समाचार  पच्नों  पर  AFT  लगाने  लोगों  को  सच्चाई  से  वंचित  करने  के

 लिए  उठाए  यह  सब  समाचार  Tal  को  और  लोकतन्त्र  को  शक्ति  सम्पन्न  करने  के  लिए  किया गया

 समाचारपत्नों पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  श्रसीमित  शभ्रधिकार  प्राप्त  किए  गए  ।  सरकार  ने  उन्हें  संरक्षण

 देना  बन्द  उन्हें  विज्ञापन  देना  बन्द  करने  शझ्रादि  सभी  प्रकार  के  नीचे  तरीके  श्रपनाए  जिला  परिषदों
 are  नगर  निगमों  तक से  उन  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  न देने  को  कहा  गया  जो  जनता  को  सही
 समाचार  दे  रहें

 eae |  महोदय  :  सभी  वर्गों  द्वारा  विधेयक  का  स्वागत  किया  गया  है  ।  मुझे  झाशा  हैं  कि  अराज इस पर इस  पर

 घर्चा  पूर्ण  हो  जायेगी  ।  मेरा  दोनों  श्रोर  के  सदस्यों  से  श्रनुरोध है  कि  ag  श्रपने  विचार  बिल्कुल  संक्षेप  में

 कहें  ।

 SHRI  GAURI  SHANKAR  RAI  (Ghazipur):  It  is  correct  that  when  both  the  sides
 are  supporting  this  Bill  there  is  hardly  any  thing  for  adding  more  to  the  debate.  But
 while  supporting  the  Bill,  the  arguments  which  have  been  put  forth  by  my  friends  in  the

 opposition,  force  one  to  think  that  they  have  not  learnt  anything  from  the  incidents  of

 past  twenty  years.  It  is  high  time  when  they  should  understand  that  by  criticising  Prime

 Minister  for  his  or  her  undemocratic  approach.  That  is  the  moral  duty  of  every  freedom

 loving  person  and  that  no  way  reflects  a  bad  image  of  the  country.  They  should  try  tol

 realise  that  the  time  has  come  when  all  those  people  who  blindly  supported  the  emergency

 and  every  black  deed  done  under  its  name,  should  be  criticised  and  brought  to  book.  We

 must  honour  the  people  like  Shri  R.  N.  Goenka  who  stood  for  freedom  of  press  at  consi-

 derable  risk.  He  has  discharged  his  public  duty  at  considerable  risk.  Anyone  who  has

 got  regard  for  truth  and  public  interest,  should  honour  such  persons.

 What  happened  during  emergency  ?  Press  was  completely  gagged.  No  news  with

 regard  to  people’s  resentment  about  any  black  laws  of  emergency  was  published.  Govern-

 ment  attained  unlimited  powers.  Even  the  advertisements  to  the  newspapers  who  could

 not  fall  in  the  line  of  Government  were  stopped.  No  news  regarding  the  health  of
 This  did  not  happen  even great  leaders  like  Jaiparkash  Narain  was  given  in  the  papers.

 during  British  rule.  Even  during  British  rule,  people  used  to  get  all  news  about  Mahatma

 Gandhi's  health.

 Lastly  I  may  submit  that  the  policy  regarding  release  of  advertisement  to  newspapers

 be  changed,  and  the  functioning  of  Samachar’  be  looked  into.  All  possible  steps  should

 be  taken  for  restoring  the  freedom  of  press  complete aud  ly.
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 प्रत्यक्ष  महोदय  :  ग्रभी  चर्चा  में  भाग  लेने  वालें  कुछ  सदस्य  बाकी  हैं  जबकि  समय  लगभग *  समाप्त

 वाला
 यदि

 श्रगलें  सदस्य  इससे  श्रगले  विधेयक  की  चर्चा में  भाग  लेने पर  सहमत  हो  जाएं तो
 अच्छा  होगा  क्योंकि  श्रगला  विधेयक  भी  लगभग  इसी  प्रकार  का

 सुचना  झ्र  प्रसारण  मंत्री  (at  लाल  कृष्ण  इस  चर्चा  में  जिन  सदस्यों  ने  भाग  लिया  z
 तथा  सदन  में  विधेयक का  जो  व्यापक  समर्थन  किया  गया  उसके  लिए  मैँ  सदस्यों  का  श्राभारी  हूं  ।  हमारे
 लिए  यह  प्रसन्नता  की  बात है  कि  जनता  पार्टी act  वायदों  को  पूरा  करने के  लिए  प्रयत्नशील हैं  ।

 सदस्यों  ने  wana  किया  है  कि  इस  विधेयक  को  पास  करने  पर  समाचारपत्रों को  ,  स्वतन्त्रता  प्राप्त

 हो  जायेगी  ।  भारतीय  समाचारपत्नों  को  सौम्य  तथा  झात्मसंयमपूर्ण  माना  गया है  तथा  विश्व भर  की
 धारणा  हमारे  समाचारपत्रों  के  बारे  में  ऐसी  ही  उनसे इस  प्रकार  का  शंकुश  हटा कर  हमने

 भ्रच्छा ही  fear  है  ।  इसके  साथ  हीं  अपने  कांग्रेसी  a  ae  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यदि

 उन्होंने  यह  भ्रनुभव  we  है  fa  झापात  स्थिति  के  दौरान  जो  कुछ  हुमा  वह  श्रच्छा  नहीं  तो  बह

 हमें  ध्रपना  सम्पूर्ण  समर्थन  तथा  सहयोग दें  ताकि  हम  आपात  स्थिति  के  किए  गए  सभी  श्रवांछनीय

 कार्यों को  समाप्त  कर  जनता  को  दिए  हुए  झपने  वचनों  का  पालन  कर  सकें  समझता हुं  कि  श्राज के

 परिवेश  सभी  कांग्रेसी  सदस्यों  को  भी  जनता  की  भावनाओं  का  स्वागत  करने  के  लिए  amt  art

 ताहिए  |

 मैं  समझता हूं  कि  विधेयक  के  उपबन्धों के  बारे  में  मुझे
 प्रधिक

 कुछ  कहने
 की  श्रावश्यकता  नहीं

 प्राने  बाले  समय  में  न  जाने  क्या  मैं  यह  समझता  हूं  कि  भारतीय  प्रैस  पर  किसी  प्रकार का  अंकुश

 लगाने की  श्रावश्यकता  नहीं है  क्योंकि  भारत  की  प्रैस  के  बारे में  विश्व  में यह  धारणा है  कि  वह  काफी

 संयम  से  काम  लेती

 मेरा  यह  विचार  है
 कि  समाचारपत्नों  के  लिए  एक  प्राचार  संहिता  होनी  चाहिए  तथा  वह  सरकार

 दीए  नही  ane

 स्वयं  प्रैस  द्वारा  बनाई  जानी  चाहिए  ।  झात्मानुशासन  तथा  संगठनात्मक  व्यवस्था
 उसके  लिए

 काफी  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकती  है  ।  हमारा  विचार  है  कि  हम  ant  सत्र  में  प्रेस  परिषद  की  स्थापना

 विधेयक  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  में  सफल  हो  जाएंग े।

 mean  महोदय  समझता  हूं  कि  wa  विधेयक
 को  सभा

 के
 मतदान

 के  लिए  रखा जा  सकता

 प्रश्न  यह

 कि  aAT IAT  सामग्री  प्रकाशन  निवारण  1976  का  निरसन  करने  वाले  विधेयक  पर
 ~

 बिचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ध् द्ञ्ा
 The  motion  was  adopted

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  समरगुह  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  के  कुछ  संशॉधन  हू  परन्तु वह
 अपने  संशोधन

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  2,  1,  झधिनियम  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का
 झंग  बने

 ।

 प्रस्तात्र  स्वीकृत  ह््ना
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2
 ग्रधिनियमं  सुत्र  श्रौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक

 में  जोड़  दिया  गया  14.0

 श्री  लालकृष्ण  ata :  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किय  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  ह

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाए  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हमरा  ।

 तत्पश्चात  लोकसभा  शक्रचार  ,  श्रघ्नल  1977/17 चेत्र  1899  के  11  बजे  तक  के  लिए  cana  हो  गई  ।

 The  Lek  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Friday,  the  7th  April,  1977

 Chaitra  17  899  (Saka)
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